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 LOK  SABHA
 Thrusday,  December  a  985/Agra-
 hayana  ‘18,  887  (Saka)—contd.

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Accumulation  of  Wealth  by  Dr,  T.
 Salfuddin

 +
 aT  Shri  Kapur  Singh:

 Shr]  Solanki:
 Shri  P,  K.  Deo:
 Shri  Narasimha  Reddy:

 Will  the  Minister  Finance  be
 pleased  to  state:

 of

 (a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  a  news-
 item  published  in  the  March  of  the
 Nation,  Weekly,  dated  the  ]9th  Sepr
 tember,  1965,  page  4  to  the  effect  that
 Dr.  T.  Saifuddin,  head  priest  of  the
 Dawoodi  Bohras,  has  accumulateg  by
 unlawful  means  huge  wealth.

 (b)  if  so,  whether  Government
 have  investigated  into  this  affair;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Finance  (Shri  Rameshwar
 Saha):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Investigations  are
 progress.

 Shri  Kapur  Singh:  Now  that  Dr.
 Tv  Saifuddm  is  no  more  amongst  us,
 it  is  only  under  the  compulsion  of  a
 public  duty  that  I  ask  this  supple-
 mentary.

 Il  want  to  know  whether  there  is
 evidence  that  this  priestly  family
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 indulged  in  export  of  wealth  in  con-
 travention  of  foreign  exchange  laws.

 The  Minister  of  Planning  (Shri  8.
 R.  Bhagat):  These  matters  are  al]  un-
 der  investigation.  We  cannot  say  de-
 finitely  unless  the  jnvestigation  is
 complete.

 Shri  Kapur  Singh:  Is  it  within  the
 knowledge  of  the  Government  that  a
 huge  proportion  of  the  wealth  of  this
 family  is  invested  outside  the
 country,  and  if  so,  may  I  know  whe-
 ther  this  wealth  is  being  subjected
 to  the  proper  laws  of  taxation  and
 estate  duty  of  this  country?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  The  position  is
 that  some  allegations  have  been
 made  and  are  being  mvestigated.  I
 cannot  say  anything  more  —  until  हक
 fet  the  investigation  report.

 Shri  Joachim  Alva:  There  is  consi-
 derable  accumulation  of  wealth  by
 His  Highness  the  Aga  Khan  as  well
 as  by  His  Holiness  the  Chief  Priest
 of  the  Bohra  community.

 Mr.  Speaker:  We  would  not  travel
 beyond  this  Question

 Shri  Joachim  Alva:  May  I  know
 whether  Government  have  got  a  uni-
 furm  policy  with  regard  to  accumu-
 lation  of  wealth  in  regard  to  taxa-
 tion?  Sometimes  there  have  been
 cases  where  there  has  been  tax  eva-
 sion,  |  need  not  refer  to  the  cases

 Shri  T,  T.  Krishnamachari:  If  any
 information  is  forthcoming  naturally
 we  pursuc  it.  If  the  information
 proves  fruitful,  then  the  law  takes
 its  own  course

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Is  i  with-
 in  the  knowledge  of  the  Government
 that  the  head  of  the  Bohra  commu-
 nity,  who  gets  है  per  cent  compul-
 sorily  of  every  Bohra's  income  as
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 religious  tax,  is  investing  a  large
 part  of  his  money  not  in  this  country,
 but  outside,  and  may  l  know  whe-
 ther  this  wealth  has  been  taken  into
 consideration?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  As  J
 said,  the  investigations  are  im  pro-
 gress.  So  far  as  my  knowledge  is
 concerned,  it  does  not  extend  to  that
 extent.  I  would  await  the  investiga-
 tion  report.

 को  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  प्रभी  माननीय
 मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  जांच  कराई  जा  रही
 है।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  से  यह  जांच
 कराई  जा  रही  है  कौर  यह  जांच  का  काम  किस
 को  सौंपा  गया  है  ?

 श्री  ao  To  भगत  :  यह  इनकम  टैक्स
 रिपार्ट भेंट  कर  रहा  है  |

 क्रि  यदा पास  सिह:  जबकि  भारत  में
 गुलाम  है,  गुरु अया  कायम  है  गौर  गुरु  लोग
 हमेशा  भ्र पने  चेलों  से  लेते  हैं  ओर  यह  हमारे
 भारत  में  जम  नहीं  है,  कामत  साहब  मेरे  गुद
 हैं,  मै ंउनकी  हमेशा  सेवा  करता  हूं.

 भ्रप्यक्ष  महोदय  :  लेते  पर  एतराज  नहीं
 हो  रहा  है  |  यह  देने  पर  हु  रहा  है  /  यह  कहा
 जा  रहा  है  कि  गुरु  ले  कर  देते  नहों  हैं  Lt

 wt  यशपाल  सिंह  :  कितना  इकट्ठा  कर
 लिया  है  बौर  इकट्ठा  करने  के  बाद

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  इनकम  टैक्स  नहीं  दिया
 है,  सवाल  उत्तका  है  ।

 aft  यशपाल  सिह  :  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  इनकम  टैक्स  कब  तक  वसूल  कर  लिया
 जाएगा  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  उसमें  तो  अभी  वक्‍त
 लगेगा  |

 Shri  Harl  Vishnu  Kamath:  Is  it
 not  a  fact  that  the  Enforcement
 Branch  or  some  other  investigating
 agency  of  either  the  Home  Ministry
 or  the  Finance  Ministry  raided  the
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 business  premises  or  the  residential
 premises  of  the  person  mentioned
 here  last  February  and  submitteqd  a
 report  to  the  Home  Ministry  making out  a  case  for  prosecution,  and  is  it
 not  a  fact  that  the  matter  was  not
 pursued  further,  if  mot  hushed  up,
 owing  to  ulterior  considerations  of  a
 communal  character  which  are  out
 of  place  in  a  secular  State?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:
 said,  I  am  nol  in  a  position  to  answer
 the  question.  I  will  have  to  verify
 the  facts  before  I  say  anything  about
 it.

 As  il

 क्रो  हुकम  चन्द  कछवाय :  मन्त्री  महोदय
 ने  कहा  हैं  कि  जांच  हूं।  ही  है  ।  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  डा०  सेजुदुद।न  का  जितना  घन
 हैं  वह  किन-किन  देशों  में  है और  उनके  परिवार
 के  किन-किन  व्यक्तियों  के  नाम  में  हैं  और
 कितना-कितना  है  ?  उनसे  कितना  इनकम  टैक्स
 लेना  है  ?  क्‍या  इत  सब  बातों  की  जांच  की  जा
 रही  है?  यदि  हां,  तो  कब  तक  पोर्ट  सामने
 प्रा  जाएगी  ?

 जनो  ब०  To  भगत  :  सब  बातों  की  जांच
 कर  रहे  हैं,  जिनको  शिकायतें  भाई  हैं,  उन  सब
 की  जांच  हो  व्ही  है  |  रिपोर्ट  कब  जाएगी,
 यह  कहना  तो  मुश्किल  है  ।

 शो  हुकम  चन्द  कछवाय  :  एक  साल,  दो
 साल,  कुछ  समय  ते  बतया  जाए  |

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  सारे  संसार  की  जो
 तहकीकात  करनी  है  तो  फिर  पता  क्‍या  चले  1

 Shrimati  Savitri  Nigam:  May  I
 know  when  this  fact  was  brought  to
 the  notice  of  the  government  and
 why  the  government  has  allowed  the
 accumulation  of  these  big  sums  with-
 out  realising  proper  taxes  so  far?

 ह,  Ro  रा०  भगत  :  इसकी  खबर  8
 सितम्बर,  1965,  को  एक  अखबार  में,  एक
 वीकली  में  निकली  थी,  उसके  बाद  से  ।
 Shrimati  Vimla  Deshmukh:  Is  the:

 Government  aware  that  Dr.  Saifuddin
 has  taken  Rs.  16,000,  pugree  for  letting
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 out  a  small  room  in  one  of  the  build-
 ings  belonging  to  the  trust?

 Mr.  Speaker:  That  we  cannot  ask.
 Shri  D.  C.  Sharma:  Since  this

 accumulation  has  been  going  on
 from  generation  to  generation  may  I
 know  if  the  government  will  look
 into  the  accounts  of  this  family  not
 only  for  the  current  year  but  for  all
 the  years  that  have  preceded  so  that
 they  could  find  out  how  much  of
 unaccounted  money  there  is  in  the
 coffers  of  this  gentleman?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  As  I
 said  before,  some  investigations  are
 in  progress.  Many  complaints  that
 have  been  received  are  of  a  very
 general  nature,  and  if  after  investi-
 gations  we  find  some  more  detail  this
 will  be  gone  into.

 Mr.  Speaker:  These  questions  will
 also  be  known  to  the  investigation
 authorities.

 महल नत बीस  समिति  का  प्रतिवेदन
 +

 745.  कभी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :
 भी  हमेशा  :
 1 ।  विभूति  मिश्र  :
 ही  Ao  wo  याद:
 दो  दी०  Wo  वर्मा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  महलनबीस  समिति  ने  राष्ट्रीय
 धाय  वितरण  सम्बन्धी  पने  प्रतिवेदन  का
 दूसरा  खण्ड  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्‍या  हैं  ;  ौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  प्रप्रत्याशित  विलम्ब
 के  क्‍या  कारण  हैं?

 खोजता  मंत्री  ो  wo  रा०  भगत  )  :
 (क)  जी,  नहीं

 (छ)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 (5  चूंकि  यह  सवाल  तकनीकी  ढंग
 का  है,  जिसमें  पेचोदा  आंकड़ों  की  जांच-
 पड़ताल  करनी  पड़ती  है,  इसलिए  समिति
 भ्र भी  तक  अपना  काम  पूरा  नहीं  कर  सकी  है  t

 भरी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  पिछले  नेक  सत्रों
 से  बराबर  इस  सदन  के  सदस्य  इस  प्रियंका  से,
 इस  भावना  से  यह  सवाल  पूछते  रहे  हैं  कि
 सरकार  पर  अनेक  तरह  के  दबाव  डाले  जा
 रहे  हैं  जिसकी  वजह  से  रिपोर्ट  का  दूसरा  भाग
 प्रकाशित  नहीं  किया  जाता  है  |  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  पह  कहां  तक  सच  है  ?

 श्री  wo  Te  भगत  :  जी  नहीं,  प्रेशर  का
 गवर्नमेंट  पर  कोई  सवाल  नहीं  उठता  eI

 @)  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  इस  समिति  की
 नियुक्ति  .960  %  हुई  थी  |  उस  समय  भूतपूर्व
 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  यह  कहा  था  कि  राष्ट्रीय
 प्राय  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उत्तरी  वितरण  समान
 रूप  से  नहीं  हुमा  है।  उसके  बाद  सरकार  ने
 मोनोपली  कमीशन  की  स्थापना  कौ  थी  जिस
 की  रिपोर्ट  इस  सदन  के  पटल  पर  रखी  जा
 चुकी  है  1  उस  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है
 कि  इस  बात  में  सन्देह  के  लिए  कोई  स्थान
 नहीं  है  कि  प्राथमिक  क्षेत्र  मे ंएकाधिकार  बढ़ता
 जा  रहा  हैं|  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  जिससे
 एकाधिकार  समाप्त  हो  प्लोर  प्राय  का  वितरण
 समान  कूप  से  हो  सके  ?

 हो  Mo  To  भगत  :  जहां  तक  झा धिक
 मामलों  में  एकाधिकार  का  सवाल  है,  कमीशन
 ने  रिपोर्ट  दाखिल  कर  दी  है  कौर  उस  रिपोर्ट
 पर  सरकार  विचार  करेंगी  ।  जहां  तक  इस
 समिति  की  रिपोर्ट  का  सवाल  है,  मैं  मानवीय
 सदस्यों  की  प्राशंकाप्नों  से  प्रवगत  हूं  t  मैंने
 कमेटी  के  चेयरमन  कौर  चसके  मेम्बरों  को  यह
 बात  बताई  भी  है  |  यह  भी  मुझे  मालूम  है  कि
 मैंने  पिछली  बार  यह  कहा  था  कि  शायद  इस
 साल  के  अन्त  तक  कोई  प्रा खिरी  रिपोर्ट  प्रा
 जाए  ।  लेकिन  गुप्ते  राज  यह  कहते  हुए  दुल  हों
 रहा  है  कि  इस  सास  के  प्राचीन  तक  वह  रिपोर्ट
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 नहीं  झा  पाएगी  ।  कमेटी  के  मेम्बरों  ने  इतनी
 जल्दी  रिपोर्ट  देने  में  ग्र पनी  लाचारी  जाहिर
 क्रि  है।

 Shri  D  C.  Sharma:
 where  the  bottleneck  lies  for  the
 production  of  this  report—in  the
 premises  of  the  statistical  ministry  or
 the  finance  ministry  or  is  it  in  the
 court  of  Prof,  Mahalanobis  and  the
 other  members  who  do  not  find  any
 time  to  attend  to  this  very  urgent
 and  important  work?

 May  I  know

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  The  answer  came
 before.  I  knew  this  has  been  agitat-
 ing  the  hon.  Members’  minds  on  pre-
 vious  occasions.  I  had  requested  my
 chief  economic  adviser  to  go  and  see
 the  Chairman  and  have  a  talk  with
 him.  It  seems  that  there  is  no  uni-
 formity  of  views  among  various
 members,  In  fact  the  Chairman  said
 that  if  each  one  of  them  could  sub-
 mit  a  separate  report,  some  of  them
 could  do  it  but  they  are  trying  to
 reconcile  and  this  question  of  recon-
 ciling  and  producing  a  report  is  tak-
 ing  time.  In  order  to  avoid  more
 questions  being  asked,  I  got  this
 information  by  getting  my  chief
 economic  adviser  to  see  the  Chair-
 man.  This  is  all  that  I  could  say.
 T  cannot  say  anything  more.  It  is
 for  the  Committer  Members  to  pro-
 duce  the  report,  and  if  they  could  not
 ugrec,  and  if  they  want  time,  I  am
 helpless,

 att  रामसेवक  यादव  :  क्‍या  मन्त्री  महोदय
 को  जानकारी  में  यह  है  कि  इस  प्रतिवेदन  के  पाने
 में  इस  कारण  से  देर  हो  रही  है  कि  भ्रंग्रेजी  काल
 से  यह  परम्परा  चली  शझा  रही  है  कि  खेती  की
 वै डा बार  कागज  पर  0  से  5  प्रतिशत  तक
 प्रतीक  दिखाई  जाती  है  ताकि  परकाल  की
 स्थिति  में  लगान  की  माफी  न  करने  में  सहायता
 मिले  शौर  लगान  माफ़  करने  की  स्थिति  न
 जाये  ?

 भो  wo  to  भगत  :  जी  नहीं,  इस  वजह
 से  तो  ऐसा  नहीं  है  ।
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 धो  शशि रंजन  राष्ट्रीय  राय  का
 सवाल  प्रदेश  से  प्रदेश  में और  शहर  से  शहर
 में  बहुत  ऊंचा  नीचा  है,  झोर  प्लानिंग  कमीशन
 के  ऊपर  यह  दायित्व  है  कि  वह  राष्ट्रीय  प्राय
 को  सब  जगह  समान्तर  करे  ।  ऐसी  हालत  में
 जबकि  प्लानिंग  कमीशन  को  राष्ट्रीय  आय  के
 बारे  में  कुछ  मालूम  ही  नहीं  है  तो  सरकार  कैसे
 कोई  प्लैन  बना  सकती  है  t  नया  यह  सही  है  कि
 महा लोनी विस  साहब  बहुत  व्यस्त  प्रादमी  हैं,
 ग्र क्सर  विदेशों  में  जाते  रहते  हैं,  इसलिये  वह
 इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  जल्दी  देने  में  समर्थ
 नहीं  हैं  t

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  पिछले  हिस्से  का
 जवाब  दिया  ‘art—whether  it  is  much

 too  easy  to  submit  this  report,  to
 attend  to  this  work.

 ्य  ब०  To  भगत  :  जो  असली  दिक्कत
 है  उसको  वित  मन्त्री  जी  ने  बतलाया  है।  उसके
 बारे  में  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  उसके  प्रभावी
 और  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 Shri  Indrajit  Gupta:  In  so  far  as
 the  first  part  of  the  Mahalanobis
 Committee  report  has  already  given conclusive  evidence  that  the  nature
 and  distribution  of  the  national
 income  is  very  inequitable,  may  I
 know  what  steps,  if  amy,  Government
 intends  to  take  in  the  Fourth  Plan  tu
 correct  this  imbalance?

 Shri  T.  T.  Krishmamachari:  Every
 budget  that  is  hemg  introduced before  this  House  has  that  objective.

 Tax  on  Immovable  Urban  Property
 4:

 “146,  Shri  P.  BR.  Chakraverti:
 Shri  x.  N.  Tiwary:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Meased  to  state:

 (a)  whether  hig  Ministry  and  the
 Finance  Commission  have  suggested to  the  State  Governments  to  tax  im-
 movable  urban  property;  ang

 (bd)  if  so,  the  States  which  have
 intimated  their  readiness  to  under-
 take  this  proposal  in  the  near  future?
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 The  Minister  of  Planning
 B.  R.  Bhagat):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (Shri

 Shri  P.  R.  Chakraverti:  Keeping  in
 view  the  fact  that  due  to  influx  of  dis-
 Placed  persons  from  East  Pakistan
 and  also  West-  Pakistan  the  prices  of
 land  in  the  city  of  Calcutta  and  Delhi
 have  mounted  at  least  five  times,
 may  I  know  -whether  Government
 proposes  to  impost  a  tax  to  take
 away  the  unearned  incume?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  So  far  as  the
 Central  budget  is  concerned,  the
 Finance  Ministry  in  the  last  budget
 already  levied  a  wealth-tax  on
 urban  property,  As  this  relates  to  a
 State  subject,  the  Planning  Commis-
 sion  has  asked  the  State  Govern-
 ments  to  take  some  steps  in  this
 matter.

 Shri  P.  KR.  Chakraverti:  May  I
 know  whether  Government  have
 considered  the  effectiveness  of  the
 equalisation  of  burdens  tax  that  has
 been  imposed  in  West  Germany  after
 the  influx  of  3)  million  refugees  to
 sec  that  the  privileged  man  is  made
 to  share  with  the  non-privileged?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  'T.
 Krishnamacharl):  I  take  this  infor-
 mation  from  the  hon,  Member.

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  In
 view  of  the  fact  that  hardly  anything has  been  done  by  Government  to  see
 that  there  is  no  high  jump  with
 regard  to  the  prices  of  urban  pro-
 perty,  why  is  it  that  some  checks  at
 least  are  not  considered?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  |  could not  understand  the  latter  part  of  the
 question.

 Shrimat!  Rena  Chakravarity:
 price  of  real  estate  is  going
 leaps  and  bounds,  and  nothing  -has been  done  to  check  this.  May  I  know
 why  Government  does  not  consider the  question  of  any  tax  or  any  mea-
 sure  in  order  to  keep  some  check on  the  prices  of  reai  estate  and immovable  properues  m  me  cites?

 The
 up  by

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  Checks
 by  way  of  taxation  are  there;  there
 is  a  tax  on  capital  gains;  there  is
 also  now  an  additional  tax  on  urban
 property,  The  question  of  taxation
 in  the  States  is  a  matter  which
 bristles  with  o  certain  amount  of
 legal  difficulties,  and  the  matter  is
 under  cxamination.  It  is  not  quite
 so  easy  for  Government  to  issue  8
 hukam  and  stop  this  rise  in  prices,
 because  many  of  there  acts  for  the
 rise  in  prices  are  done  under  the
 table

 चली  wo  नाठ  तिवारी  :  मन्त्री  महोदय  ने
 कहा  कि  प्लैनिंग  कर्मा शन  ने  राज्य  सरकारों
 से  कहा  है  जोर  सरकार  भी  उससे  राजी
 है  कि  जितन।  अरबन  प्रापर्टी  है,  खान  कर
 चेन्नै  प्रापर्टी,  उस  पर  टैक्स  लगाया  जाये  ।
 तो  क्‍या  कारण  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने
 प्रान्तीय  सरकारों  को  यह  प्राप्त  नहों  दिया
 है  जिसके  कारण  यह  काम  प्राग  नहों  बढ़ता  है?

 श्री  o  to  भगत  :  पिछले  बजट  में  वित्त
 मन्त्री  ने  प्रदान  प्रापर्टो  पर  बल्ब  टैक्स  लगाया
 है  ।  फिर  जैसा  मैंने  बतलाया,  सब  राज्य  सर-
 कारों  से  कहा  गया  है  कि  वह  प्रदान  प्रापर्टी
 से  ज्यादा  वित्तीय  साधन  जुटायीं  श्लोक  उन  पर
 टैक्स  लगाये  |  और  भा  सारो  बातें  लिख।  जा
 रह  हैं  ir

 क्रि  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त  यह  आल
 सरकार  को  अच्छों  तरह  सालूस  है  कि  जहां
 किसान  झपने  पेशियों  को  बांधने  के  लिये  शिक्षा
 मी  लगाते  हैं  तो  उस  पर  कर  लिया  जाता  है,
 लेकिन  शहरों  में  जहां  इतना  बड़ी  बड़ी  सम्पत्तियां
 हैं  उन  पर  सरकार  कर  नहीं  लगाते।,  इसका  क्‍या
 कारण  है  1  सरकार  क्‍यों  इसमें  झिझकती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  दुबारा  यहा  सवाल  छा
 जा  रहा  है  |  जवाब  तो  जरा  गया  है  1

 थी  Ho  रा०  भगत  :  माननीय  सदस्य  ने
 जो  कहा  कि  किसानों  से  छूंटा  लगाने  पर  टैक्स
 लिया  जाला  है  यह  बिल्कुल  सच  नहीं  है  1
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 att  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त  :  यह  बिल्कुल
 सच  है,  मैं  कर  देता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नया  स्टेट  ले,  है  T

 श्री  जगदेव  सिह  तिद्धान्ती  :  जो  हाँ  t

 ब्रायन  महोदय  :  तब  स्टेट  “गवर्नमेंट  से
 कहिये  कि  जब  प्रापर्टी  पर  टैक्स  नहीं  लिया
 जाता  तो  कूटे  पर  क्‍यों  लिया  जाता  है

 शी  किशन  पटनायक  :  क्या  सरकार  कोई
 टैक्सेशन  का  या  दूसरा  उपाय  सोच  रही  है
 जिससे  कित  शहरों  मकान  मालिक  के  पास
 एक  से  ज्यादा  मकान  नही  रह  पायेगा  ?

 श्री  wo  To  भगत  :  ऐसा  कोई  उपाय
 तो  नहीं  सोचा  जा  रहा  है  ।

 sft  काशीराम  गुप्त  :  शहरों  मकानों  के
 बारे  में  सरकार  को  कोई  निश्चित  a  fet  नहीं  है  t
 way  किराये  को  भ्रामदनों  बढ़ाने  वाले  को
 प्रोत्साहन  देतो  है  शौर  कमो  रोकता  है  ।  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  प्रगति  दस  वर्ष  के
 लिये  सरकार  कोई  ऐबी  योजना  बनाने  जा
 रही  हैं  जिससे  यह  प्र समानता  दूर  हो  और
 किराये  को  बरामदगी  के  बारे  में  कोई  निश्चित
 होती  बन  जाये  ?

 थी  ब०  To  भगत  :  अभी  इस  के  शुरू-
 भात  तो  वेल्थ  टैक्स  लगा  कर  हुई  है  -  इसे  प्रौढ़
 जागें  बड़ा  कर  और  राज्य  सरकारों  द्वारा
 टैक्स  लगा।  कर  या  दूसरे  उपायों  से  इसमें
 समानता  लाने  को  कोशिश  को  जायेगी  t
 लेकिन  यह  काम  अगले  दस  सालों  में  तो  हो
 सकता  है  मगर  एक  दो  साल  में  नहीं  t

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  On  8
 point  of  order,  Sir.  Rule  4]  applies  to
 questions.  I  hope  it  applies  to
 answers  of  ministers  also  equally.  If
 I  heard  the  senior  Minister  aright,
 he  said  something  is  done  “under  the
 table".  So  far  as  I  am  aware,  when
 any  reference  is  made  to  the  table  in
 this  House,  it  means  the  Table  of
 the  House  always,  unless  otherwise
 specified.  Did  he  mean  the  Table
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 of  the  House  or  some  other  table
 the  Minister's  table  or  some  other
 table?  That  should  be  clarified.  It
 ig  a  reflection  on  the  Table  of  the
 House.

 Mr.  Speaker:  The
 clear  that  it  is  the
 House,

 implication  is
 Table  of  the

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Then
 it  is  very  serious,  because  he  said
 these  transactions  were  done  under
 the  table.

 Shri  Kapur  Singh  rose—

 Mr.  Speaker:  Now  another  expert
 in  English  has  stood  up,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 not  talking  of  the  English

 I  am

 Mr.  Speaker:  So  far  as  I  could
 comprehend  him  and  understand
 him,  he  meant  that  they  are  not  in
 the  open  and  they  are  done  secretly.
 If  it  is  on  the  table,  everybody  could
 see.  If  it  is  under  the  table,  it  is
 secret,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  That
 should  be  specified,  whether  it  is  the
 minister’s  table  or  some  other  table.

 श्री  तुलसीदास  जाघव  :  देहातों  से  लोग
 अपनों  मजदूरी  के  लिये  घरों  को  तरफ
 ज्यादा  से  ज्यादा  प्राते  हैं  क्योंकि  शहरों  में
 ज्यादा  से  ज्यादा  सहूलियतें  होती  है  ।  उन  की
 शहरों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  कमाने  को
 कोशिश  होती  है  ।  इसलिये  ऐसा  टैक्स  यों
 नहीं  लगाया  जाता  जिससे  शहरों  को  तरफ
 लोगों  का  कराना  कम  से  कम  हो  t

 प्रत्यक्ष  महिला  ८ पह  ारगूमिंट  है।  सब
 1113  तरह  पूछ  रहे  हैं  t

 Some  hon.  Members  rose—

 Mr.  Speaker:  Next  Question.  Noth-
 ing  is  coming  out;  why  should  I
 delay  it?
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 Monopolies  Commission
 +

 “749.  Shri  Mohammad  Ellas:
 Shri  Yashpal  Singh;
 Shri  R,  5.  Pandey:
 Shri  Rajeshwar  Patel:
 Shri  Himatsingka:
 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  P,  C.  Borooah:
 Shri  Sidheshwar  Prasad:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Monopolies  Com-
 mission  have  submitted  their  report
 to  Government;

 (b)  if  so,  the  main  recommenda-
 tions  thereof;  and

 (ce)  whether  Government  fave
 accepted  their  recommendations?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 8.  BR.  Bhagat):  (a)  and  (b).  Yes.
 Copies  of  the  report  of  the  Commis-
 sion  were  placed  on  the  Table  of
 the  House  on  the  8th  December,
 i965.
 .  (c)  The  report  is  now  under  the
 consideration  of  Government,

 शो  यशपाल  सिह  :  इससे  जो  यह  सिफ  ष
 को  गई  है  कि  कोई  उलिटिकल  पार्टी  कम्पनी  ज
 से  सौ-  सरमायेदार।  से  चन्दा  न  ले  तो  कांग्रेस
 पार्टी  कहां  तक  2उके  कार  कमल  बरगी  ?

 शो  ब०  राठ  भगत  :  वह  शप  सामने  है
 सदन  के  मे  पोर  सरकार  के  भी  ।  दत्त  पर
 विचार  किया  ऊायेता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कांग्रेस  पार्टी  के  लिए
 भगत  साहब  मानस  केबिल  हैं  क्या  ?

 श्री  यशपाल  विधु  :  कब  तता  उम्मीद  को
 जाय  कि  इसके  ऊपर  गौर  हों  जायगा  घोर  इस
 पर  ग्रस्त  हो  जायेग,  ?

 हो  Wo  To  भात  यह  तो  सम  पार्टीज
 के  लिए  है।  यह  राय  उन्होंने  जाहिर  का  है।

 इस  पर  कुछ  कहना  मुश्किल  है  कि  कब  तक
 हो  जायेगा.  ।

 श्री  यशपाल  सिंह  :  सब  सिफारिशों  से
 मेरा  मतलब  है  1

 श्यो  'रामेश्वर  बांठिया  :  कितने  फर्मों  की
 मनो पलं।  कमीशन  के  प्रतिशत  जांच  हुई  हू  ?

 मो  wo  To  भगत  :  यह  तो  रिपोर्ट  में
 हँ।

 कमी  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  श्रीमन्‌,  जब  एका-
 शिकार  आयोग  का  गठन  किया  गया  था  उस
 समय  ऐसा  कहा  गया  था  कि  न्यूज़  पेपर
 इंडस्ट्री  में  जो  मोनोपली,  है,  उस  पर  भी।  विचार
 किया  जमेगा  ।  लेकिन  इस  रिपोर्ट  में  कहां  गया
 है  कि  पस  at  विचार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।
 ता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  समाचार  पत्र
 व्यवसाय  के  एकाधिकार  पर  विचार  करने  के
 लिए  सरकार  कोई  लग  समिति  बनायेगी।  ?
 झगर  बनायेंगे।  तो  कब  तक  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  lt  is  a  suggestion
 for  action.  I  think  the  appropriate
 Ministry  might  consider  it.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member
 wants  to  know  whether  the  mono-
 poly  in  the  paper  industry  also  would
 be  broken,  and,  if  that  is  the  idea,
 he  also  wants  to  know  how  long  it
 would  take  to  enforce  It.

 Shri  T.  T.  हाक ाद णि& ९1:  The
 Government  have  not  applied  their
 mind  to  it.  It  is  a  suggestion  for
 action,  and  they  might  consider  the
 Suggestion,

 Shri  Shashi  Ranjan:  Newspaper
 Industry  and  not  paper  industry.

 Mr.  Speaker:  Yes,  yes,  newspaper
 industry,

 Shrimatl  Renu  Chakravartty:  In
 view  of  the  fact  that  an  excellent
 dissenting  note  has  been  given  by
 Shri  R.  C.  Dutt,  will  the  Government
 be  considering  this  minority  report  as
 it  was  done  in  the  case  of  the  report
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 vf  the  Bonus  Commission  where  the
 minority  really  prevailed  over  the
 majority?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  Well,
 every  part  of  the  report,  Whether
 that  of  the  minority  or  majority,
 will  be  taken  into  consideration.  |
 do  not  see  why  the  analogy  of  any
 other  Cummission’s  report  should  be
 imported  into  it.

 Shri  Kapur  Singh;  This  report  of
 the  Monopoly  Commission  discloses  a
 vonspicuous  and  disturbing  disparity
 between  the  investments  of  Tatas  and
 Birlas  in  the  corporate  sector.  Do
 the  Ruling  Party  propose  to  take  any
 auction  to  equalise  this  investment?

 Shri  T.  Y.  Krishnamachari:  The
 Ruling  Party  can  take  no  action.  The
 Government  will  take  appropriate
 action  on  a  study  of  the  report.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Sir,  the  hon.
 Member  should  not  plead  the  cause
 of  either  Tatas  or  Birlas.

 Mr,  Speaker:  Because  he
 the  cause  of  both  I  did
 objection.

 pleads
 not  take

 Shri  Kapur  Singh:  Sir,  |  am  plead-
 ing  the  cause  of  the  under-dog.

 Shri  Warior:  May  |  know  by  what
 time  Government  expects  to  finalise
 the  consideration  of  the  report  and
 take  some  steps  in  this  matter?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  I  can-
 not  say.  The  study  ronges  over  a
 very  wide  field.  I  think  the  Govern-
 ment  will  have  to  consider  it  fully.
 I  do  not  know  what  time  it  will  take,
 because  Government  is  a  huge  big
 machinery  and  it  is  very  difficult  to
 say  now  what  time  it  will  take.

 Shrimati  Ramdulari  Sinha:  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  the
 concentration  of  economic  power  has
 led  to  misdirection  in  investment;  if
 so,  whether  there  is  any  proposal  to
 neutralise  the  harmful  effects  of
 such  investment?

 sari  T  TT.  Krishnamacheri:  Any
 decision  that  is  taken  by  Government
 should  probably  be  by  means  of  set-
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 ting  up  an  authority  for  the  pur-
 pose—that  is  my  thinking,  not  Gov-
 ctrnment'’s—and  that  authority  will
 have  to  deal  with  these  matters.

 Shri  A.  P,  Sharma:  One  of  the
 features  of  the  Report  is  that  the
 accumulation  of  money  in  the  hands
 of  a  few  people  has  also  been  a  dis-
 turbing  effect  on  the  politics  of  the
 country,  Will  the  Government  consi-
 der  that  also?

 Shrimati  Renu  Chakravartty:  That
 is  the  most  important  thing.

 Shri  T.  T.  Erishnamachari:  As  |
 said,  naturally,  Government  will
 take  all  these  matters  into  considera-
 tion—the  question  of  the  implemen-
 tation  of  it  or  the  agency  for  that
 purpose.

 Shri  Joachim  Alva:  Government
 has  had  considerable  material  before
 it  all  these  years.  Apart  from  that, one  report  is  already  before  them.
 The  Monopoly  Commission's  Report and  the  first  part  of  the  Mahlanobis
 Report  are  before  the  House  and
 Government  has  not  moved  even  half
 as  much  as  the  United  States  of
 America  in  regard  to  anti-Trust  law.
 May  I  know  what  they  propose  to
 do  immediately  or  would  they  wait
 for  another  five  years  for  implement-
 ing  those  recommendations?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  All
 truths  are  eternal  and  I  am  afraid,
 sometimes  I  and  the  hon.  Member  do
 not  recognise  these  truths.

 att  भागवत  झा झाजाव :  इस  रिपोर्ट  में
 उद्योगों  में  एकाधिकार  द्वारा  किये  गए  कार्यों
 को  प्रशंसा  भी  है,  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं
 इस  रेफमेंडेशन  के  सम्बन्ध  में  कया  सरकार  की
 ब  तक  के  नाते  जो  सदन  में  प्रकट  के  गई  है
 उसके  अनुभव  है  या  प्रतिकूल  है  ?

 ही  Wo  To  भगत  :  यह  तो  उस  रिपोर्ट
 में  इसके  बारे  में  भी  विवेचना  को  गई  है
 माननीय  सदस्य  उससे  प्रिया  निष्कर्ष  निकाल
 सकते  हैं  ।
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 शी  भागवत  झा झा जाब  :  श्राप  ग्रामों
 बताइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  फिर  तो  वह  पोप-
 नियम  हो  जायगी  t

 Shri  Shinkre:  One  of  the  main
 questions  that  had  been  submitted  to
 this  Commission  is  whether  the
 institution  of  managing  agencies
 should  be  done  away  with  or  other-
 wise.  In  this  context  I  want  to  know
 from  the  hon.  Minister  whether  there
 is  reason  to  believe  that  because  the
 majority  opinion  prevailed  in  the
 sense  that  just  now  there  is  no  case
 for  abolishing  managing  agencies,  the
 Government  prompted  themselves  to
 be  very  quick  to  present  this  report
 in  Parliament,

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  If  there
 is  some  underlying  meaning,  I  am
 not  able  to  comprehend  it,  but  J
 think  there  is  one  post-script  to  the
 Report  that  one  of  the  members  has
 not  expressed  his  opinion  on  manag-
 ing  agencies  because  he  is  the  chair-
 man  of  a  committee  which  is  now
 examining  this  question  of  managing
 agencies.

 शनी  हुकम  अम्ब  कछवाय:  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूँ  कि  यह  रिपोर्ट  काफी  बडी  है  कौर
 काफी  इस  में  जानकारी  है,  तो  लोक  हित  को
 पान  में  रखते  हुए  प्रत्यक्ष  महोदय,  मैं  प्राय  से
 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  ,  भले  ही  यह  सत्ता-
 हुडा  दल  के  हित  में  न  हो,  कि  इनके  लिए  हम
 दो  रोज  की  चर्चा  कर  सकते  हैं  कया  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  मुन्ने  से  सवाल
 किया  a  इस  बात  तो  मिनिस्टर  साहब  से
 सवाल  किया  जाता  है  t

 att  ger  अहद  कछवाय  :  यह  महत्व  का
 सवाल  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  तो  मैं  जवाब  दे  देता
 हूँ  कि  कोई  वक्‍त  प्री  नहीं  रहा

 Shri  P.  R,  Chakraverti:  While
 appreciating  the  readiness  of  the
 Government  to  appoint  this  Monopo-
 lies  Commission  to  relieve  the  peo-
 ple  of  the  burden  of  the  big  con-
 cerns,  may  I  know  whether  in  the
 context  of  the  minority  and  majority
 reports,  which  have  appeared  yes-
 terday,  Government  will  try  to  ex-
 pedite  its  decision?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  At  this  stage  we
 cannot  say  anything  definite  about
 the  timing  of  it

 Mr.  Speaker:  Would  they  delay  it?
 Shri  8.  R.  Bhagat:  No;  about  the

 timing  we  cannot  say.
 Mr,  Speaker:  Such  questions  only

 require  this  answer,  namely,  “Yes;  we
 will  try  to  do  that."  That  is  all.

 ett  बागड़ी  :  यह  मापकों  नहीं  बताता
 चाहिये  था  ।

 झिझक  महोदय :  तो  यह  कौन  सा  मैंने
 भेद  खोल  दिया  जो  मुझको  नहीं  बताना  चाहिए
 था।  मैंने  तो  और  मदद  की  माननीय  मेम्बरों
 की  ny  उनका  कहना  है  कि  क्‍या  इसमें  जल्दी  ही
 जायगी  तो  उन्होंने  कहा  कि  येस  t

 Shr  Bhagwat  Jha  Asad:  They  are
 already  doing  it.  The  only  thing  is
 that  sometimes  they  do  not  say  that.

 शी  रामसेवक  थाबल:  एकाधिकार
 प्रयोग  के  प्रतिवेदन  में  दिया  हुमा  है  कि  टाटा
 प्रतिष्ठान  का  एसेट  सब  से  ज्यादा  हैँ  चारसौ
 करोड़  का  दौर  फिर  बिरला  का  ढाई  सौ  करोड़
 का  है,  इसी  तरह  से  मालिन  बर्न  का  दौर  दूसरे
 लोगों  का  है  प्रौर  उस  में  इन  पर  कोई  रोक
 लगाने  का  जिक्र  या  सिफारिश  नहीं  की  गई  है
 तो  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या
 इस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  को  उनकी
 नीति  है  ?

 शी  fo  To  भगत  :  जो  हमारी  प्राणिक
 नीति  है  प्रौर  जो  बजट  में  पालिसी  होती  है  उस
 में  इसका  बिचार  किया  ज्ञाता  हैं,  मगर  खास
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 तौर  से  उस  के  बारे  में  कया  किया  जाय,  यह  तो
 इत  सिफ़ारिशों  को  देखकर  तय  किया  जायगा।
 उन  की  सिफारिशों  को  श्र  दुसरी  बातोंको
 देख  कर  तय  किया  जाता  है  a

 Shri  D.  C.  Sharma:  May  I  know
 whether  the  final  word  on  the  con-
 sideration  of  the  report  rests  with
 the  Finance  Ministry  or  some  other
 Ministries  of  the  Government  of
 India  are  also  likely  to  be  consulted,
 and  if  the  later  is  the  case,  what  are
 those  Ministries?

 Shri  T.  T.  Krishnamachari:  This  is
 a  matter  of  economic  policy  with
 whi.h  the  Government  as  a  whole  is
 concerned,  There  are  several  Minis-
 tries  which  are  dealing  with  econo-
 mic  matters,  The  decision,  whatever
 it  is,  or  the  sets  of  decisions  would
 have  to  be  taken  by  the  Government
 as  a  whole,

 Shrimati  Savitri  Nigam:  On  _  the
 one  hand  some  evonomic  evils  have
 been  very  clearly  described  and  on
 the  other  hand,  some  ineffective  re-
 medies  have  been  suggested.  I  would
 like  to  know  from  the  hon,  Minister
 whether,  keeping  in  view  the  urgency
 of  the  remedies,  what  interim  actions
 he  proposes  to  take  considering  the
 delay  which  may  be  involved  in  tak-
 ing  the  final  actions?

 Shri  T,  T.  Krishnamachari:  I  can-
 not  speak  here  for  myself.  As  I  said,
 the  Governmnt  will  have  to  consider
 all  aspects  of  the  question.

 Dr.  L,  M,  Singhvi:  May  I  know  at
 what  level  this  matter  being  consi-
 dered  and  whether  the  Government
 are  in  a  position  to  indicate  that,  be-
 fore  the  end  of  this  Parliament,  there
 would  be  |cgislation  to  give  Inetitu-
 tional  form  to  some  of  the  recom-
 mendations  made  by  the  Commis-
 sion?

 Shri  T,  T,  Krishnamacheri:  Before
 the  end  of  this  Parliament?
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 Dr.  L.  M.  Singhvi:  Yes,  before  the
 end  of  the  Third  Lok  Sabha.

 Shri  T.  T,  Krishnamachari:  I  am
 grateful  to  you,  Sir,  for  the  tip  you
 have  given  a  little  while  ago.  We
 shall  try.

 Training  in  Neuro-Surgery,  Cardiac
 Surgery  and  Psychiatry

 *75l.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Health  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  adequate  arrangements,
 facilities,  equipment  and  staff  are
 available  in  India  to  impart  instruc-
 tion  and  practical  training  in  neuro-
 surgery,  cardiac  surgery  and  psychi-
 atry;

 (b)  if  so,  In  which  Colleges  and/or
 Institutes;  and

 (c)  the  detuils  of  the  courses  pro-
 vided  in  each  case?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Su-
 shila  Nayar):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (९),  A  statement  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-535/65).

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath;  Is_  it
 not  a  fact  that  there  are  very  few
 fully  qualified  and  trained  cardiac
 surgeons,  neuro  surgeons  and  psy-
 chiatrists  in  our  country  today  and,
 if  so,  is  the  Minister  in  a  position  to
 tell  the  House  the  approximate  num-
 ber—if  not  the  exact  number—of
 each.  category  of  these.—cardiac  sur-
 geons,  neuro-surgeons  and  psychia-

 trists—in  this  country  today,  and
 what  are  the  concrete  plans  for
 making  up  the  deficiency?

 Dr.  Sushila  Nayar:  It  Is  not  possi-
 ble  to  give  the  exact  number  of  these
 surgeons,

 Shri  Hari  Vishua  MHamath:
 approximate  number.

 The
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 Dr,  Sushila  Nayar:  I  shall  collect
 this  information,  if  the  hon,  member
 so  desires.  But  I  may  say  that  we
 have  the  training  centres  and  sche-
 mes  for  training,  which  are  in  keep-
 ing  with  our  capacity  to  expand  such
 services  in  the  country  in  the  Fourth
 Plan.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Consi-
 dering  that  in  the  field  of  science
 which  knows  no  international  bar-
 riers  or  frontiers

 Mr.  Speaker:  No  international  bar-
 riers  or  national  barriers?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:...no  in-
 ternational  barriers  or  frontiers,  the
 Guvernment  suffers  from  no  inhibi-
 tions—may  be  rightly  so  as  reflected
 in  the  invitation  to  a  South  African
 doctor  last  year—has  the  Govern-
 ment  cared  to  invite  eminent  neuro-
 surgeons,  cardiac  surgeons  and  psy-
 chiatrists  from  Israel  to  Medical
 Conferences  in  this  country  or  a8
 even  casual  guests?  But,  on  the  con-
 trary,  is  it  not  a  fact  that  visas  have
 been  refused  to  those  eminent  sur-
 geons  and  psychiatrists  when  they
 wanted  to  visit  this  country  on  thelr
 own?

 Dr.  Sushila  Nayar:  We  have  no  in-
 hibitions  about  inviting  anybody
 from  any  part  of  the  world  and  may
 T  assure  the  hon.  Member  that  ex-
 perts  have  been  coming  to  this  coun-
 try  from  all  parts  of  the  world.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  She  has
 not  thoroughly  answered  My  ques-
 tion.  She  has  not  answered  my  ques-
 tion  regarding  refusal  of  visas  to  Is-
 Tael  surgeons.

 Mr.  Speaker:  She  might
 this  question,

 Dr,  Sushila  Nayar:  I  am  not  aware
 of  any  permission  belng  refused  to
 any  Israel  citizen,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  She  is
 not  the  External  Affairs  Minister  and
 therefore,  she  does  not  know  that.

 Shri  Shinkre:  As  the  hon.  Minister
 of  Health,  who  is  herself  a  doctor,

 answer
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 certainly  knows,  special  type  of  X-
 ray  papers,  highly  sensilive,  are  re-
 quired  for  both  neuro-surgery  as
 well  as  cardiac  surgery  and  on  ac-
 count  of  the  want  of  these  X-ray
 Papers,  50  many  hospitaly  are  under
 a  real  handicap.  In  this  context  I
 wouid  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  what  arrangements  she  has
 made  or  what  steps  she  contem-
 Plates  to  take  to  sce  that  the  Finance
 Ministry  does  not  put  the  usual  em-
 bargo  on  4he  import  of  these  highly
 sensitive  X-ray  papers  which  are  es-
 sentially  required  for  both  neuro-
 surgery  as  well  as  cardiac  surgery.

 Dr.  Sushila  Nayar:  May  I  assure
 the  House  that  all  arrangements  have
 been  made  and  are  being  made  to
 have  the  necessary  X-ray  films  etc.’
 The  difference  may  be  as  to  the
 source  from  which  they  are  to  be
 imported,  and  that  has  to  be  consi-
 dered  in  view  of  the  spe.ial  difficul-
 ties  of  foreign  exchange  etc.

 Shri  Shinkre:  By  that
 patients  will  die.

 Dr,  Sushila  Nayar:  Nobody  has  died
 for  want  of  X-ray  films,  I  would  like
 to  assure  the  House  of  that.

 Shri  Jashvant  Mehta:  May  I  know
 whether  it  has  come  to  the  notice  of
 Government  that  there  is  a  deterio-
 ration  in  the  mental  health  of  the
 politicians  in  this  country  and  psy-
 chologi:al  treatment  is  required  for
 these  politicians,  and  if  so,  whether
 there  ig  any  arrangement  made  by
 the  Government  for  that  purpose?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Al]  arrange-
 ments  are  available,  and  if  any  hon.
 Member  wants,  he  can  have  those
 facilities,

 Shri  Jashvant  Mehta:  It  is  reflected
 in  Parliament.

 time  the

 Mr.  Speaker:  That  need  was  felt
 by  the  politiciana  and,  therefore,  this
 question  has  been  there.

 aft  जावेद  सिह  सिद्धान्त  :  क्‍या  मंत्री
 महोदया  यह  स्यार्ृ्या  करने  की  कृपा  करेंगी  कि
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 इस  में  गणित  जो  मनोविकार  की  शिक्षा  है
 तो  मनोविकार  से  क्या  प्रभिप्राय  है  ?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Heart,
 mind  and  psyche;  or  heart,  mind  and
 spirit.

 डा०  सुशीला  शायर  :  श्री मनु,  मनोविकार
 से  प्रभिभ्राय:  है  मानसिक  रोग  ।  वह  मानसिक
 रोग  जिस  में  प्राचीन  में  जाकर  आदमी  पागल
 हो  जाता  है  लेकिन  उस  की  शुरूआत  तो  दूसरे
 किस्म  से  होती  है  t  छोटे-छोटे  विकार  होते
 हैं  उस  को  मनोविकार  कहते  हैं।

 Shri  Kapur  Singh:  May  |  know
 whether  there  exist  simultaneous  ins-
 truction  facilities  for  training  in
 prosthesis  also,  and  if  so,  where?

 Dr,  Sushila  Nayar:  As  regards  pros-
 thesis,  there  igs  a  big  scheme  for  re-
 habilitation,  and  there  are  a  number
 of  centres  where  this  ig  being  done.
 |  shall  collect  the  information  if  the
 hon,  Member  will  write  to  me,  and
 then  supply  it  to  him.

 Shri  Alvares:  Is  it  a  fact  that  a  re-
 cent  survey  has  shown  that  there  is
 greater  need  of  psychiatrists  than
 surgeons?

 Dr.  Sushila  Nayar:  |  would  like  to
 ugree  with  the  hon.  Member  that
 mental  health  is  perhaps  the  most
 crying  need  today,

 Shri  Jcachim  Alva:  Is  the  hon.
 Minister  aware  that  even  though
 Bombay  is  a  vast  city  with  a  vast  in-
 dustrial]  population  and  with  tre-
 mendous  pressures,  not  one  of  these
 centres  for  cardiology,  neuro-surgery
 and  psychiatry  has  been  located
 there?

 Dr.  Sushila  Nayar:  The  hon.  Mem-
 ber  hag  perhaps  not  read  the  state-
 ment.  They  are  located  in  Bombay.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  Is
 the  hon,  Minister  aware  that  Yogic
 practices  have  a  great  effect  on  the
 psychology  as  well  as  the  nervous
 system  of  the  individuals,  and  if  so.
 may  T  know  whether  such  practices
 will  be  introduced  in  these  centres?
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 Dr,  Sushila  Nayar:  I  take  the  in-
 formation  from  the  hon.  Member.
 Yogic  exercises  are  being  used  in
 certain  places  now.

 Dr,  L,  M.  Singhvi:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  the  cause
 of  medical  education  generally  and
 specialised  medical  education  inclu-
 ding  post-graduate  education  in  par-
 ticular,  has  suffered  a  serious  setback
 because  Government  are  not  able  or
 willing  to  supply  the  funds,  parti-
 cularly  for  the  post-graduate  institu-
 tions  in  different  parts  of  the  coun-
 try?  For  instance,  the  post-graduate
 institution  in  Chandigarh  has  not
 been  taken  over  or  is  not  being  fur-
 nished  with  adequate  funds.

 Dr,  Sushila  Nayar:  We  have  pro-
 vided  funds  in  the  Fourth  Plan  for
 post-graduate  education.  I  do  agree
 with  the  hon,  Member  that  we  need
 to  emphasise  this  aspect,  and  the
 propasals  are  still  being  processed
 with  the  Finance  Ministry.

 श्री  हुकम  चंद  कछवाय  :  बया  सरकार  ने
 इस  बात  का  प्रदाता  लगाया  है  कि  इस  बीमारी
 से  कितने  लोग  साल में  पीड़ित  होते  हैं  प्रौढ़  उस
 के  लिए  श्राप  ने  कोई  विशेष  व्यवस्था  यदि  की
 है  तो  वह  क्‍या  की  है?  जैसे  झ्रापने  बताया  कि
 हमने  पैसा  दिया  शिक्षण  संस्थानों  को  तो  मैं
 जानना  चाहता  हूँ  कि  कितना  पैसा  दिया  है
 बौर  इलाज  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  है  ?

 डा०  सुशीला  साथर  :  किस  चीज़  के  इलाज
 के  लिए  ?

 Shri  Kapur  Singh:  Neurasthenia.

 wenn  aera:  इन  बीमारियों  से  कितने
 आदमी  हमारे  एफैक्टैंड  हैं  शौर  उस  में
 कितना  पैसा  दिया  गया  है  इलाज  के  लिए  ?

 we  सुशीला  सायर  :  समान तीय  सदस्य
 किस  बीमारी  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ?

 शी  हुकम  चाव  कछवाय  :  हृदय  रोग  की
 जो  बीमारी  हैं  कितने  लोग  मनोविकार  से
 पीड़ित  हैं  ?
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 डा०  सुशीला  मायर  :  मनोविकार  किस
 हद  तक  है  उस  पर  आधारित  रहता  है  ।
 छोटे-छोटे  विकार  तो  इतनी  बड़ी  संख्या  में  हैं
 कि  कहना  मुश्किल  है  ।

 Industrial  Finance  Corporation
 +

 752.  Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  S.  C.  Samanta:

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 Finance  be

 (a)  whether  the  Industrial  Finance
 Corporation  has  advanced  any  loan
 80  far  to  the  industries  in  private
 sector  after  jts  declaration  of  loan
 policy  in  September,  1965;  and

 (b)  if  so,  how  many  applications
 for  loan  have  been  received  by  the
 Corporation  and  the  number  of  appli- cations  disposed  of?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  छ,
 है,  Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Thirtyone  applications  for  finan.
 cial  assistance  were  received  by  the
 Industrial  Finance  Corporation  dur-
 ing  the  periog  Ist  October,  965  to
 30th  November,  1965,  During  the
 same  period  the  Corporation  has
 sanctioned  financial  assistance  to  ten
 concerns  for  Rs,  .3  crores,

 Shri  85.  C,  Samanta:  May  I
 what  led  to  the  change  in  the
 poli¢y  of  the  Corporation?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  The  emergency
 and  the  need  for  reorientation  with
 a  view  to  defence  and  other  priori-
 ties.

 Shri  s.  C.  Samanta:  Have  some  sug-
 gestions  or  complaints  been  received
 by  the  Ministry  after  this  change  of
 policy?  If  so,  how  have  they  been
 dealt  with?

 Shri  B.  R,  Bhagat:  No,  we
 not  received  any  complaints.

 Shri  Shashi  Ranjan:  I  want  to
 know  what  are  the  distinguishing
 features  and  procedures  adopted  by
 this  Corporation  as  against  the  other

 know
 Joan

 have
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 commercist  banks  either  for  helping
 existing  industries  or  for  setting  up
 new  industries  having  potentialities
 in  this  country,

 Shri  B.  KR.  Bhagat:  Banks  give
 loans  for  working  capital  and  short-
 term  capital.  This  Corporation  gives
 medium  or  long-term  loans,

 Shrimati  Lakehmikanthamma:  [8  it
 a  fact  that  the  IFC  has  turned  down
 the  loun  applications  of  some  indus-
 tries  which  are  prepared  to  manu-
 facture  spare  parts  for  the  military?
 If  so,  will  priority  be  given  hereafter
 to  such  of  those  industries  which
 specialise  in  the  production  of  spare
 parts  for  military  needs?

 Shri  B.  BR.  Bhagat:  That  is  number
 one  priority  today.  J  do  not  know  If
 they  have  turned  down  any  particular
 project,

 aft  तुलसीदास  जत्था  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूँ  कि  हस  फ़िनांस  कार्पोरेशन  के  पास
 लोन  देने  के  लिए  जो  एमाउंट[है,  उस  में  से
 बड़ी  इंडस्ट्रीज  कौर  छोटी  इंडस्ट्रीज  को  किस
 प्रोपोर्शन  से  लोन  देना  तय  किया  गया  है  ?

 जी  wo  रा०  भगत  :  यह  कार्पोरेशन  दस
 लाख  रुपये  से  ज्यादा  की  पूंजी  के  उद्योगों  को
 लोन  देती  है  कौर  उस  से  कम  पूजी  के
 उद्योगों  को  स्टेट  फिनांस  कारपोरेशन  देती
 है।

 Shri  Indrajit  Gupta:  Out  of  these
 3]  applicants  who  have  asked  for
 loans  during  this  period,  how  many
 are  parties  who  have  already  got
 previous  loans  from  this  same  Corpo-
 ration  or  from  other  industrial
 finance  corporations  which  are  work-
 ing.  and  how  many  of  them  have
 been  granted  loans?

 Shri  B.  BR.  Bhagat:  I  do  not  have
 the  details,

 aft  ore  प्रसाद  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हैँ  कि  जिन  दस  प्रतिष्ठानों  को  कर्ज
 दिया  गया  है,  उन  के  नाम  क्‍या  है  ?
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 si}  ब०  रा०  भगत  :  मैं  इस  की  फेहरिस्त
 टेबल  पर  रख  दूंगा  t

 Shrimati  Savitri  Nigam:  How  far  is
 it  correct  that  this  Corporation's  loans
 have  benefited  only  a  particular
 group  of  companies?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  No,  we  have  a
 provision  that  if  the  applicant  is  a
 group  and  the  loan  asked  for  is  more
 than  a  crore  of  rupees,  it  should  be
 teferred  to  Industrial  Development
 Bank.

 Shri  P.  zr  Chakraverti:  Are  any
 conditions  laid  down  before  the  loans
 are  granted  and  renewed?

 Shri  8.  BR.  Bhagat:  The  conditions
 are  the  usual  conditions  of  safety
 and  security  for  the  loan,  There  is  no
 other  condition.

 Shrimati  Ramdulari  Sinha:  Is  it  a
 fact  that  bigger  concerns  have  been
 given  more  consideration  than  smal-
 ler  ones  in  giving  loans?

 An  hon,  Member:  Naturally.
 Shri  B,  R.  Bhagat:  Usually  con-

 cerns  with  Rs.  0  lakh  capital  come
 under  this  scheme.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:
 Among  the  20  concerns  which  have
 not  got  loans,  is  the  Republic  Forge
 Co.  of  Hyderabad  also  included?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  I  do  not  know.
 [  have  not  got  that  information.

 दिल्ली  में  बिलों  तैयार  करना
 +

 #753.  करी  हुकुम  नद  कछवाय  :
 श्री  झंकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  बिजली  सप्लाई
 उपक्रम  ने  राजधानी  में  बिजली  उत्पादन
 80,000  किलोवाट  तक  बढ़ाने  को  निश्चय
 किया  है  ;
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 (a)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  के  लिए
 कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;  शौर

 (ग)  इस  वृद्धि  से  लघु  उद्योगों  को
 कितना  लाभ  होगा.  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K,  L,  Rao):  (a)  The  Delhi
 Electric  Supply  Undertaking  has
 decided  to  augment  the  generation
 capacity  by  40  MW.

 (b)  Yes,  Sir.
 (९)  It  will  be  possible  to  meet  the

 demand  of  small  scale  industries  in
 full,

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  सरकार  ने  दिल्‍ली
 प्रदेश  की  उत्पादन  क्षमता  में  जो  वृद्धि  करने
 का  निश्चय  किया  है,  क्या  उस  से  यहां  के  कमी
 की  पूति  हो  जायगी  ;  यदि  हां,  तो  क्या  बिजली
 के  रेट  भी  कुछ  बढ़।ए  जायेगे  ?

 Dr,  K,  L.  Rao:  The  amount  of
 power  that  is  being  now  supplement- ed  will  be  sufficient  to  meet  all  the
 demands.  The  question  of  the  rate
 does  not  arise  at  this  stage.

 ओ  हुकम  चन्द  कवाय :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूँ  कि  यहां  पर,  जितने  भी  उद्योग  चलते
 हैं,  उन  में  बिजली  की  कितने  प्रतिशत  कमी
 है  भ्र ौर  क्या  सरकार  ने  यह  भी  तय  किया  है
 कि  उन्हें  सस्ते  दाम  पर  बिजली  दी  जायगी  ,
 जैसा  कि  पिछले  दिनों  समाचार  पक्षों  में  झापा
 था  |

 Dr.  K.  L,  Rao:  The  small-scale  in-
 dustries,  to  which  this  Question  re-
 fers,  which  we  have  got  at  the  mo-
 ment  are  consuming  40  MW,  and  we
 give  preference  to  small-scale  indus-
 tries,  except  far  these  three  or  four
 months  when  there  may  be  difficulty.
 The  further  load  of  small-scale  in-
 dustrics  will  be  met  in  full,  there
 should  be  no  trouble.

 श्री  काशी  राम  गुप्त  :  प्रभी  मंत्री  महोदय
 ने  बताया  है  कि  i  20  मैगावाट  की  बृद्धि  की
 जायेगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूँ  कि  उन्होंने
 कितने  वर्षों  के  लिए  यह  अन्दाज़ा  लगाया  है



 649

 और  किस  समय  तक  वहू  इस  को  पूरा  कर
 सकेंगे  ।

 Dr.  K.  L,  Rao:  These  are  the  power
 units  which  are  under  construction.
 There  is  one  5  MW  station  which  will
 come  up  by  March,  1966,  there  is
 anzther  one  60  Mw  whi-h  will  come
 up  by  Junc,  1966,  and  the  next  one
 will  follow  after  four  months.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla;  There
 have  been  very  frequent  breakdowns
 in  Delhi,  because  of  which  among
 others  small-scale  industries  have
 also  suffered  very  grievously,  May  I
 know  what  preventive  action  has
 been  taken  or  is  contemplated  to  be
 taken  by  the  Ministry,  so  that  these
 frequent  breakdowns  do  not  occur?

 Dr,  K.  L.  Rao:  The  powe:  break-
 downs,  I  am  glad  to  state,  are  much
 less  now  than  before.  These  power
 failures  are  due  to  the  fact  that  the
 distribution  system  has  to  be  aug-
 mented  very  much.  The  original  dis-
 tribution  system  was  intended  only
 for  a  much  smaller  load.  Now  the  Inag
 has  increased  very  much,  very  ra-
 pidly.  Therefore,  the  distribu'ion  sys-
 tem  has  also  got  to  be  stepped  up,
 and  that  is  what  is  being  done.  The
 Ministry  {s  watching  very  carefully.
 We  have  got  a  sub-committee  to  go
 into  this  continuously,  and  I  expect
 the  breakdowns  will  become  less  and
 less.

 श्री  यशपाल  सिंह  :  जैसा  कि  सरकार  ने
 हिसाब  लगाया  है,  पंजाब  से  जो  बिजली  ली
 जाती  है,  बह  दो  पैसे  फ़ी  यूनिट  पड़ती  है,  पौर
 दिल्‍ली  में  जो  बिजली  पैदा  की  जायेगी,  वह
 साढ़े  चार  पैसे  फ्री  यूनिट  पड़ेगी  ग्रोवर  इस  से
 साढ़े  पंद्रह  लाख  रपये  का  घाटा  पड़ेगा  ।  मैं
 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  यह  घाटा  कंज्यूमर
 से  लिया  जायेगा  या  सरकार  उस  को  जाग्रत
 करेगी  |

 Dr.  K.  L.  Rao:  The  rate  at  which
 Bhakra  power  is  supplied  is  about  44
 paise.  Apart  from  that,  the  Delhi
 Administration  has  to  take  this  and
 thermal  power  together  and  they  have
 got  to  supply  at  the  same  uniform
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 rate.  Theffore,  they  cannot  give  at
 the  same  rate  at  which  Bhakra  power
 is  supplied.

 Shri  Shinkre:  In  view  of  the  fact
 that  too  much  power  is  being  very
 often  wasted  in  De‘hi  in  wedding  re-
 eeption  functions  and  religious
 celebrations,  will  the  hon.  Minister
 take  some  steps  to  prevent  such
 wastage?  That  will  also  help  family
 planning  in  a  way.

 ‘Dr.  E.  L,  Rao:  This  has
 been  noted,  and  instructions
 given  that  the  marriage  party  load
 should  not  excced  2  KW,  and  also
 every  type  of  economy  should  be
 achieved.

 already
 were

 Installation  of  Stataes  of  Leaders  in
 the  Capital

 "155,  Shri  Lakhma  Bhawanl:  Will
 the  Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  40  on  the  4th
 November,  965  and  state:

 (a)  whether  any  decision  has  since
 been  taken  regarding  the  installation
 of  statues  of  Netaji,  Dr.  Rajendra
 Prasad,  Pandit  Jawahar  Lal  Nehru
 and  Lala  Lajpat  Rai  in  the  Capita!;
 and

 (b)  if  so,  the  detalles  thereof?
 The  Minister  of  Works  and  Housing

 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b).  The  Committee  on  Installation  of
 Statues  in  Delhi  has  recommended
 seven  sites  for  the  installation  of
 statues  of  national  leaders.  The  re-
 commendations  are  under  the  consi-
 deration  of  Government.

 st  लखमू  भवानी  :  मैं  जानना  चाहता
 हैं  कि  गांधीजी  कौर  नेता  जी  सुभाष  चन्द्र  बोस
 जी  की  प्रतिमायें  लगाने  मे  सम्बन्ध  में  कया
 कोई  निर्णय  हो  चुका  है  ?

 अध्यक्ष  हों व्य  :  उन्होंने  कहा  है  कि  सोच
 रह  हैं।  फैसला  तो  अमी  उन्होंने  नहीं  किया
 है?

 क्यो  सखी  भवानी  |  कब  तक  हो  जाएगा?
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 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  क्या  सरकार
 ने  इस  पर  विचार  किया  है  कि  हिन्दुस्तान  के
 साधारण  नागरिक,  मजदूर,  विद्यार्थी  वगैरह
 की  मूतियां  शौर  जो  हमारी  पुरानी  गाथाएँ
 हैं  उनकी  मूर्तियां  लगाई  जायें  ?  प्रखर  नहीं
 इस  पर  विचार  किया  है  तो  इसका  क्‍या  कारण
 है?

 श्री  मेहर  चंद  खन्ना:  जो  भी  हमारे  पास
 सुझाव  ते  हैं  हम  उनको  कमेटी  के  सामने  रख
 देते  हैं।  प्यार  माननीय  सदस्य  कोई  सुझाव
 देंगे  तो  वह  प्री  कमेटी  के  सामने  चला
 जाएगा  कौर  वह  उस  पर  गौर  करेगी  ?

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :  सुझाव  दिया
 जा चुका  है  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  गौर  करेंगे  ।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  इसलिए
 सवाल  [छा  है  कि  अब  तक  क्‍यों  इसके  ऊपर
 विचार  नहीं  हुमा  है  ?

 श्यो  सेहर  अन्य  छीना  :  किसी  चीज़  या
 किसी  खास  प्रादमी  का  नाम  लिया  जाए  तो  में
 जबाब  दे  सकता  हूँ  1

 Wo  रास  मनोहर  लोहिया  :  प्रत्यक्ष
 महोदय,  मैं  भ्रामक  शरण  में  आया  हूं  4 सवाल
 कोई  खास  के  लिए  नहीं  है।  सवाल  साधारण
 नागरिक  के  सम्बन्ध  में  ,  किसान,  मजदूर,
 विद्यार्थी  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  है  प्रौढ़  भारत
 की  पूरानी  गाड़ियों  के  सम्बन्ध  में  है  t

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  पह  उन्होंने  कहा  है
 ॥! उ  जो  हमारे  पास  सुझाव  ग्राए  हैं  उन  पर  हम
 विचार  कर  रहे  हैं।  प्यार  आप  कुछ  दाना  चाहते
 है ंत।  ड्राप  पूछ  लें।  लेकिन  बाप  ने  यह  [छा
 है  कि  शनी  तक  विचार  क्यों  नहीं  हुमा  है  ?
 यह  कहते  हैं  कि किसी  खास  के  लिए  पाप  पूछे  तो
 बताया  जा  सकता  है  कि  उस  पर  विचार  हमारा
 है  या  नहीं  ।  तमाम  इस  तरह  की  जो  जनरल
 चीज़  हैं  बह  नहीं  बता  सकते  है  1  यही  उन्होंने
 जबाब  दिया  है  ।
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 श्यो  ae  मो०  बनो  :  नेताजी  मु भाष चन्दर
 बोस  की  मूर्ति  लाल  किले  के  सामने  लगाने  का
 प्रस्ताव  था  क्‍योंकि  उन्होंने  दिल्‍ली  चलों  कौर
 लाल  किले  पर  कब्जा  करों  का  नारा  दिया
 दिया  था t  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी
 दूसरी  जगह  उनकी  मूर्ति  लगाने  की  कोशिश
 हो  रही  है  या  सरकार  इसके  बारे  में  फाइनल
 निर्णय  कर  चुकी  है  कि  यह  मूर्ति  लाल  किले  के
 सामने  लगाई  जाएगी  ?

 श्री  मेहर  चंद  खन्ना  :  जो  इन फार्म शन
 माननीय  सदस्य  की  है  वह  4मस्त  नहीं  है  1
 जहां  तक  इस  कमेटी  का  सम्बन्ध  है  उसका
 सुझाव  यह  है  कि  लोकमान्य  तिलक  कौर
 नेता  जी,  दोनों  की  मंडियां  लाल  किले  के  बाहर
 लगाई  जायें  ।  यह  जो  कमेटी  की
 सिफारिश  है,  इसको  मैं  गवर्नमेंट  के  सामने  ले
 जाऊंगा  जौर  जब  तक  गवर्नमेंट  का
 कोई  पक्का  फैसला  न  हों,  मैं  कोई  जबाब  नहीं
 दे  सकता  हूं  ।

 Shri  Mohammad  Elias;  How  long
 will  the  government  take  to  remove
 all  the  old  statues  of  the  British  rulers
 from  the  different  public  places?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  Nine
 out  of  2  have  already  been  removed
 and  only  three  remain  to  be  removed
 and  the  intention  is  to  remove  them
 gradually.

 ो  के०  to  मालवीय  i  झभं ज  Te
 लोहिया  ने  सुझाव  पेश  किया  है  प्रिये  प्रश्न
 के  द्वारा  क्या  सरकार  उक्त  पर  उसकी  अहमियत
 को  देखते  हुए  गौर  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  उन
 फै  पास  लिख  कर  सुझाव  भेज  दें  तो  गौर
 होश  ।

 जी  to  to  मालवीय  :  उन  के  जवाब
 से  मालूम  नहीं  हुभा है  ।  जो  प्रभो  सुझाव
 एक  प्लाजा  है,  कया  वह  उसको
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 aft  मेहर  wre  खन्ना  :  जनरल  सवाल  का
 जनरल  जबाब  दिया  जा  सकता  है  प्रौढ़  पे-
 सीक्रिट  सवाल  ot  स्पेसिफिक  जबाब  दिया
 जा  सकता  है  d

 att  te  to  सालचीय  :  स्पेसिफिक  सुझाव
 है  ।  समझने  को  बात  है  1

 चलीं  we  ato  तिवारी  :  सरदार  भगतसिंह
 का  बुत  बनाने  के  लिए  क्‍या  कोई  रिप्रिजेंटेशन
 सरकार  को  मिला  है,  प्रगर  हां  तो  उसके  ऊपर
 क्‍या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 श्री  मेहर  लाद  qT:  सरदार  भगत  सिंह
 का  बुत  लगाने  के  लिए  दिल्ली  में  हमने  कोई
 सोचा  नहीं  है  +  दोदिन  के  बाद  फिर  कमेटी
 को  वोटिंग  होने  वाला  है

 बो  शिकवे  :  सुझाव  मिला  हैँ  या  नहीं
 मिला  है  a

 की  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मेरो  बात  भाप  सुन
 तो  खोजिये  ।

 Mr.  Speaker:  There  ought  to  be
 patience  on  both  sides;  each  side  has
 tu  hear  the  other.

 Shri  Shinkre:  Will  you  please  ask
 them  to  answer?  Is  it  the  answer  to
 the  question?

 Mr.  Speaker:
 down?

 Shri  हू.  0.  Malaviya:  More  patience
 should  be  exercised  from  the  govern-
 ment  benches.

 Will  he  kindly  sit

 eft  मेहर  चंद  सन्ना  माननीय  सदस्य  भी
 बड़े  सें  तक  मात्रा  रह  चके  हैं  मैं  ज  कर  रहा
 था  ही  जहां  तक  सरदार  भगतसिंह  के  बूता
 ताल्लुक़  है  भो  तक  कमेटी  ने  इस  पर  खास
 तौर  पर  गौर  नहीं  किया  है  ।  कमेटी  की
 वोटिंग  दो  तोन  दिन  में  फिर  होने  वाली  हैं  1
 इस  सुझाव  पर  हम  सोचेंगे  ।

 Shri  J.  B.  Kripalani:  May  I  suggest
 that  no  statues  should  be  installed  till
 we  have  proper  sculptors  who  can  do
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 the  things  Mopenty  because  whatever
 has  been  installed  is  absolutely  ugly.

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  It  is  a
 question  of  opinion.  I  do  not  subs
 cribe  to  the  viewpoint  of  the  hon
 Member.

 Shri  J.  B.  Kripalani:  Sculptor?  It
 is  not  a  question  of  opion.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  Ls  it  one
 of  the  recommendations  of  this  Com-
 mittee  that  the  statues  which  are  ins-
 talled  should  not  be  installed  on  the
 traffic  islands  at  the  main  intersac-
 tions  of  the  roads  and  may  |  know
 whether  in  pursuance  of  this,  all  the
 statues  which  are  installed  are  going
 to  be  shifted  from  where  the  statues
 are  standing  at  present?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  It  is  a
 recommendation  of  the  Delhi  Develop.
 ment  Authority  that  no  statue  should
 be  put  up  on  the  roundabouts.  One
 statue  was  put  up—the  statue  of
 Lokamanya  Tilak—  on  the  round
 about  near  Harding  Bridge,  and  the
 intention  is  to  remove  it  and  take  it
 to  outside  the  Red  Fort.

 को  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  पहले  गृह-मंत्री
 पंडित  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  ने  एक  बार  इसी
 सदन  में  यह  घोषणा  कं  थी  कि  सरदार  पटेल
 की  प्रस्तर  प्रतिमा  विजय  चौक  पर  लगाई
 जाएगी  t  बाद  में  इस  निर्णय  को  यह  कह  कर
 बदल  दिया  गया  कि  विजय  चौक  पर  कोई
 प्रतिमा  नहीं  लगाई  जाएगी,  वह  स्थान  खासी
 रहेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  निर्णय
 था  क्‍या  दस  में  फिर  कोई  परिवर्तन  हो  गया
 है  भर  कोई  प्रतिमा  वहां  लगाने  का  निश्चय
 किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  मेहर  स्ब  wen:  पहली  बात  का  तो
 मुझे  कोई  इल्म  नहीं  है।

 की  प्रकाशझणीर  शास्त्री  :  यहां  उनकी
 घोषणा  हुई  थी  1  पंत  जी  ने  यह  घोषणा  की
 थी।

 aft  मेहर  अहद  खन्ना  :  मैंने  कहा  हैं  कि
 मुझे  इल्म  नहीं  है।  सरदार  पटेल  का स्टेचू
 पार्लियामेंट  स्ट्रीट  में  लगाया  जा  चूका  है  जो
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 बहुत  अच्छा  है।  बिजय  चौक  का  जहां  तक
 सम्बन्ध  है  प्रेमी  भी  हमारा  कोई  इरादा  वहां

 स्टे यू  लगाने  का  नहों  है  ।  जो  हमारा  इरादा  है  वह
 यह  है  कि  पहले  राष्ट्रपति  बौर  पहले  प्रधान  मंत्री
 के  बुत  विजय  चौक  से  जो  सड़क  इंडिया  गेट  की
 तरफ  जाता  है  उस  सड़क  के  दाई  बाईं  तरफ
 हम  लगाता  चाहते  हैं।  विजय  चौक  में  लगाने
 का  प्रभो  कोई  फैसला  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  जाति  रंजन  :  जो  हमारा  अजूबा  हैं  भौर
 हम  समझते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  का  धो
 तजुर्बा  होगा,  यह  है  कि  जो  ची  प्रस्तर
 मूतियां  लगाई  गई  हैं  वें  बहुत  गन्दी  हालत  में
 हैं,  चिड़ियों  इत्यादि  द्वारा  उनको  बहुत  गन्दा
 कर  दिया  गया  है  भोर  उनको  सफाई  का  कोई
 इंतजाम  नहीं  होता  है  1  उनको  देख  कर  एक
 दिल  में  दर्द  उठता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  मंत्री  महोदय  इस  शोर  ध्यान  देंगे  कि
 जो  भो  मूर्तियां  लगाई  जायें  उन  के  ग्राहक  के
 ख़्याल  से  उसको  बराबर  साफ  रखा  जाएं?

 aft  मेहर  चम्बल  खन्ना:  जहां  तक  मेरा  ताल्लुक़
 है  अमान  देने  से  हो  मेरा  ताल्लुक  है  ।  ज़मान
 बेने  से  ही  मेरा  ताल्लुक  है  a  मेंटेनेंस  लोकल
 बानो  का  काम  का  है  या  उस  कमेटी  का  है
 जो  फि  उन  मूर्तियों  को  स्थापित  करवाता  है।
 माननीय  सदस्य  का  जो  सुझाव  है  वहू  मैं  लोकल
 बाड़ी  को  भा  भिजवा  दूंगा  मौर  उस  कमेटी  को
 भा  भिजवा  दूंगा  जो  कि  उन  मूर्तियों  को
 स्थापित  करवाती  है।

 जो  उ०  qo  त्रिवेदी  :  ये  जो  मूर्तियां  लगाई
 जा  रहो  हैं  क्या  ये  सारो  को  सारी  उन  भाई-
 मियां  को  लगवाई  जा  रही  हैं जों  फि  कांग्रेस
 के  नेता  रहे  हैं  या उनक।  भा  लगाई  जायेंगी  दूसरों
 को  मो  लगवाई  जायेंगे।  जैसे  डा०  यामा  प्रमाद
 मुकर्जी  ये  जिन्होंने  जम्मू  और  कश्मीर  को
 भारत  वर्ष  में  रखने  के  लिए  प्रपनो  जान  कमो
 दे  दो  था  ?  उनकों  मूर्ति  लगाने  पर  विचार
 किया  जाएगा  ?
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 eft  मेहर  चन्द  खन्ना  :  बात  यह  है  कि
 नैशनल  लाइन  की  मूर्तियां  हम  लगाते  हैं।  उस
 में  एक  शर्त  यह  है  कि  कोई  न  कोई  कमेटी  सामने
 कानी  चाहिये  जो  उस  खर्च  के  लिए  अपने  भाष
 को  पेश  करें  |  प्रखर  यह  सव  हमारे  सामने
 भाएं  किक  कमेटी  की  तरफ  से  कि  डा»  मुकर्जी
 का  बुत  दिल्‍ली  में  लगाया  जाए  तो  कमेटी
 उस  पर  विचार  करेगी,  सोचेगा  |  लेकिन  एक
 अर्ज  मैं  कर  देना  चाहता  हूं  सदस्यों  के  सामने  ।
 हमारा  इरादा  यह  नहीं  है  थी  तमाम  के  तमाम
 जो  हमारे  नैशनल  लौज  हैं  उन  सब  को  मूतियां
 दिल्‍ली  में  हो  लगाई  जायें।  उनको  सोचना
 पड़ेगा  कि  कौर  स्थानों  में  कहों  उसको  लगाया
 जाए  या  दिल्‍ली  में  ही  लगाया  जाए  ।

 Shri  Narasimha  Reddy:  When  third_
 rate  men  on  the  Treasury  Benches  are
 providing  themselves  with  bronze
 statues,  is  it  not  lowering  down  the
 enormous  prestige  of  our  national
 leaders  like  Mahatma  Gandhi  and
 others,  to  throw  them  down  and  equa-
 lise  them  with  these  third-rate  gentle-
 men?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna;
 not  followed.

 ‘
 Mr.  Speaker:  Nor  could  |  follow

 it.

 T  have

 सौ  बागड़ा  :  जय  किसान,  जग  किसान  के
 नाम  पर  मा  कोई  मति  लगाई  जाएगी  ?

 ‘13,00  bra.
 Sort  Norice  Questions

 Tuticorin  Thermal  Power  Station
 +

 §.N.Q.  8.  Shri  M.  P.  Swamy:
 Shri  Malafchami:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  aad
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  stage  at  which  the  proposed
 Tuttcorin)  Thermal  Power  Plant
 Scheme  stands  at  present;
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 (b)  the  time  by  which  the  plant  is
 likely  to  generate  power;  and

 (c)  whether  Government  will  ex-
 pedite  the  scheme  in  view  of  recurr-
 ing  power  failures  from  the  Hydel
 Power  Projects?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Irrigation  and  Power  (Shri  Shyam
 Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  Thermal
 Power  Stations  aggregating  to  960  MW
 have  been  sanctioned  for  Madras  State
 for  the  Fourth  Plan  so  far.  This  is
 besides  an  addition  of  405  MW  of
 hydro  power  from  continuing  and  new
 echemes.  The  size  of  the  fourth  Plan
 for  power  sector  has  not  yet  been
 finalised;  sanction  of  further  projects
 will  have  to  await  this.

 Shri  M.  P.  Swamy:  May  I  know
 the  reasons  for  the  delay  in  giving
 clearance  to  this  project,  since  the
 approval  was  given  some  8  months
 back  at  a  meeting  consisting  of  the
 Irrigation  and  Power  Minister,  the
 Deputy  Chairman  of  the  Planning
 Commission,  the  Member-in-charge,
 Mr.  Thacker,  the  Union  Finance
 Minister  and  the  Industries  Minister
 of  Madras?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  K.  L.  Rao):  First  of  all,
 there  was  no  such  meeting.  Secondly,
 I  wish  to  state  that  since  that  informal
 conversation,  a  further  400  MW  of
 power  had  been  sanctioned  for  the
 State.

 Shrt  M.  P.  Swamy:  May  I  know
 whether  the  minister  knows  that  the
 absence  of  this  power  plant  at  Tuti-
 corin  has  been  a  serious  handicap  for
 maintaining  the  voltage  in  the
 Tirunelveli  district,  where  energy-
 intensive  industries  like  caustic  soda
 pliant,  cement  plant  and  8  number  of
 textile  mills  are  located?

 Dr.  K.  L.  Rao:  There  should  be  no
 wuch  difficulty  In  the  normal  opera-
 tions.  The  distance  of  Neiveli  from

 this  area  is  about  260  to  270  miles,
 which  is  of  the  same  order  as_  the
 distance  between  Bhakra  and  Farida-
 bad,  and  power  is  being  obtained
 from  Bhakra  for  Faridabad.

 Shri  Malaichami;  In  view  of  the
 fact  that  power  shortage  during  the
 fourth  plan  in  Madras  State  is  esti-
 mated  to  be  }  million  KW  and  £0
 Many  new  power-consuming  indus-
 tries  are  coming  up  and  by  a  proper
 linking  of  the  grid  system  it  would
 be  possible  to  improve  the  power  sup-
 Ply  in  the  southern  region,  may  I
 know  what  steps  will  be  taken  to  ex-
 pedite  the  Tuticorin  thermal  plant?

 Dr.  K.  L.  Rao:  The  load  survey
 conducted  in  965  had  shown  that  the
 load  demand  in  97l  may  be  800  MW.
 This  has  been  fully  provided  for.
 Actually  the  power  sanctioned  is  in
 excess  of  the  load  demands.

 Shri  Nesamony;  When  the  scheme
 ‘was  proposed,  was  it  not  in  the  con-
 templation  of  the  ministry  that  this
 Tuticorin  scheme  is  essential  for  the
 improvement  of  the  industries  in
 Tirunelveli  district?

 Dr.  K.  L.  Rao:  There  is  sufficient
 power  in  Madras  Grid  to  supply  to
 all  the  places.

 Shri  Reddiar:  May  I  know  what
 percentage  of  power  is  used  in  the
 other  States  for  industry  and  lift  irri-
 gation?

 Dr.  K.  L.  Rao:  For  the  purpose  of
 agricultural  pumping  in  Madras,  the
 power  consumption  is  of  the  order  of
 24  to  25  per  cent  and  the  Madras  Gov-
 ernment  is  to  be  congratulated  for
 this.  In  other  States  it  is  only  5  per
 cent.  For  the  industries,  it  is  about  55
 Per  cent.

 Shri  Muthiah:  May  I  know  if  it  is
 a  fact  that  Mr.  Dharma  Teja,  a  private
 industrialist,  made  a  generous  offer  to
 the  Madras  Government  to  construct
 a  thermal  power  station  at  Tuticorin
 and  offered  to  provide  technical
 know-how  and  foreign  exchange,  and,
 if  so,  why  should  the  Central  Govern-
 ment  hesiate  to  accept  the  offer  and
 allow  it  to  proceed?
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 Dr.  हू,  L.  Rao;  The  question  is  not
 One  of  agency.  The  question  is  one
 of  giving  further  sanction  to  the  pro-
 ject.  As  pointed  out  by  my  eolleague,
 further  sanction  of  projects  wil]  have
 to  wait  for  the  finalisation  of  the
 fourth  plan.

 Shri  R.  Ramanathan  Chettiar:  Has
 the  attention  of  the  Minister  been
 drawn  to  the  statement  made  by  the
 Industries  Minister  of  Madras  only  a
 few  days  ago  in  regard  to  the  disap-
 pointment  that  has  been  caused  in
 Madras  by  the  news  that  the  Tuticorin
 thermal  plant  will  be  delayed?
 T  would  also  like  to  know  whether  the
 Planning  Commission  has  sanctioned
 it  and  only  the  Ministry  is  holding
 it  up  on  some  technical  grounds?

 Dr.  K.  L.  Rao:  I  have  seen  the  re-
 port  referred  to  by  the  hon.  Member.
 The  Planning  Commission  has  _  not
 sanctioned  it,  has  not  approved  it,  has
 not  included  it  in  any  of  the  plans.
 It  is  very  unfortunate  to  say  that  the
 ministry  is  holding  it  up.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Is  the  Govern-
 ment  going  to  have  a  re-assessment
 of  the  demand  of  power  from  other
 States  like  Bihar,  Uttar  Pradesh  and
 Punjab  also?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  Yes,  Sir,
 at  the  last  conference  of  ministers  it
 was  agreed  that  we  will  have  a  re-
 assessment  of  the  needs  not  only  of
 one  State  but  of  all  the  States.

 Shri  A.  S.  Saigal:  May  I  know  what
 is  the  demand  target  for  powcr  sug-
 gested  by  the  Planning  Commission
 by  the  end  of  the  Fourth  Plan  and
 what  is  the  Ministry’s  assessment  on
 this?

 Mr,  Speaker:  It  fs  not  a  general
 question  on  power;  it  is  only  about
 Tuticorin.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Keeping  in
 view  the  average  consumption  rate  of
 electricity  in  the  country,  how  do
 Government  propose  to  correct  the
 imbalance  between  the  State  of  Mad-
 ras,  having  the  highest
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 today  in  the  country,  and  some  of  the
 other  States  which  have  got  the  lowest
 consumption?

 Shri  Raghunath  Singh:  Like  Uttar
 Pradesh—Uttar  Pradesh  has  the
 lowest  consumption  rate.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra;  It  is  true
 that  the  per  capita  consumption  in
 some  of  the  States  is  quite  good,  in-
 cluding  Madras.  We  are  trying  to
 correct  that  imbalance.  There  are
 four  States:  Andhra,  Assam,  Uttar
 Pradesh  and  Rajasthan,  where  it  will
 not  be  even  near  half  the  average  con-
 sumption  rate  in  the  country.  We
 are  trying  to  correct  that  imbalance.
 Abolition  of  the  Post  of  Block  Deve-
 lopment  Officer  in  Madhya  Pradesh

 +
 S.N.Q.  10.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:
 Shri  Bade:
 छाल  Hukam  Chang
 Kachhavatya:
 Shri  RB  ss.  Tiwary:

 Shri  Chandak:
 Shrimati  Sahodra  Bai  Rai:
 Dr.  Chandrabhan  Singh:
 Shri  Lakhmu  Bhawani:
 Shri  Wadiwa:
 Shri  Vidya  Charan  Shukla:

 Will  the  Minister  of  |Community.
 Development  and  Cooperation  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  Madhya  Predesh  have
 sought  the  advice  of  the  Union  Gov-
 ernment  with  regard  to  their  proposal
 to  abolish  the  Office  of  the  Block
 Development  Officer;

 (b)  the  grounds  on  which  the  aboli-
 tion  is  proposed  by  the  State  Govera-
 ment;

 (c)  whether  the  proposal  has  beem
 approved  or  disapproved;

 (a)  the  reasons  in  either  case;  and

 (९)  the  financial  and  administrative
 of  the  said  abolition?
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 The  Minister  of  Community  Deve-
 and  Cooperation  (Shri  8.  K.

 Dey):  (a)  No,  Sir.

 (b)  On  enquiry,  we  learn  that  the
 State  Government  have  taken  a  deci-
 sion  tv  abolish  the  post  of  Block
 Development  Officer  on  the  grounds
 that  since  the  bulk  of  the  work  in  a
 biuck  cuncerns  the  agricultural  sec-
 tor,  the  Department  of  Agriculture
 could  attend  to  it  directly  through  its
 own  hierarchy.

 te)  and  (d).  The  Government  of
 India  is  opposed  to  any  such  move.

 Seme  hon.  Members:  Why,  why?

 Shri  Hanumanthalya:  That  may
 lead  to  the  ruination  of  administra-
 tion  in  the  country.

 Shri  8,  EK.  Dey:  Sir,  shall  I  be  per-
 mitted  to  continue?

 Mr.  Speaker:
 seat....

 Shri  Hanumanthalya:  It  is  better
 he  sits  down  and  allows  the  members
 to  express  their  opinions.

 Mr.  Speaker;  Order,  order.  The
 Minister  should  be  allowed  to  read  the
 answer.

 Shri  S.  K.  Dey:  Agriculture,  animal
 husbandry,  cooperation  and  minor

 He  may  resume  his
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 and  efficiency  both  and,  if  so,  does
 Government  propose,  under  article
 353 (a)  of  the  Constitution—vesting
 Powers  in  the  Government  during
 emergency—to  issue  similar  directions
 to  all  the  other  States,  in  the  interest
 of  economy,  as  the  Madhya  Pradesh
 Government  have  done?

 Shri  5.  K.  Dey:  I  have  already  stated
 in  the  answer  that  there  are  four  de-
 partments  at  the  State  level  which  ore
 working  for  the  agricultural  pro-
 gTamme—one  is  agriculture;  the  sec-
 ond  is  animal  husbandry;  the  third  is
 co-operation  and  the  fourth  is  minor
 irrigation  and  irrigation.  Now,  these
 departments  are  independent  of  each
 other  and  they  have  thelr  represente-
 tives  at  the  block  level  and  unless
 there  is  a  co-ordinational  arrangement
 at  the  block  level,  these  four  officers
 and  their  work  can  never  be  co-ordi-
 nated.  In  fact,  the  Food  and  Agricul-
 ture  Minister  throughout  has  been
 insisting  that  co-ordination  has  been
 one  of  the  biggest  handicaps  in  the
 way  of  agricultural  programmes  apart
 from  other  things.  (Interruption).

 Shri  Hari  Vishou  Kamath:  Has  the
 State  Government  informed  the  Union
 Government,  in  view  of  the  opposition
 made  by  the  Minister  juat  now,  as  to
 the  manner  in  which  the  work  envi-
 saged  by  the  Minister  will  be  co-ondi-
 nated  and,  considering  that  the  post
 is  abolished  but  the  block  is  not  abo- irrigation  are  closely  inter-related.  In

 order  to  maximise  the  impact  of
 these  programmes  on  agricultural
 production,  co-ordination  at  the  block
 level  is  an  even  greater  imperative
 today.  Indeed,  the  experience  in  the
 TADP  district  fully  bears  this  out.

 (e)  While  the  resultant  economy
 will  not  be  significant,  the  administre-
 tive  consequences  will  be  serious.

 Sbtri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  think,
 Sir,  the  House  would  like  to  congra-
 tulate  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  on  their  wise  decision.

 Does  the  Government  not  consider
 that  this  proposed  decision  to  abolish
 the  office  of  the  BDO  in  Madhya  Pra-
 desh  is  really  conductive  to  economy

 lished,  who  will  be  the  head  or  the
 chief  officer  of  the  block  now—the
 block  head....

 Mr,  Speaker:  That  should  be  enough;
 he  has  provided  enough  amusement.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  What  will
 happen  to  the  much  misused  jeep  and
 other  paraphernalia  of  the  BDO  for-
 merly?

 Shri  8.  हूं,  Dey:  It  is  a  question  of
 the  quality  of  the  Block  Development
 Officer.  If  the  present  block  develop-
 ment  officers  are  not  adequate,  obvi-
 ously,  they  must  be  replaced  by  auch
 others  who  can  prove  adequate.  In
 fact,  I  have  had  a  discussion  with  the
 Chief  Minister  only  yesterday  on  this
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 subject  and  he  himself  recognised  the
 weight  of  the  argument  that  there  has
 to  be  somebody  at  the  block  level  to
 co-ordinate  the  activities.  I  suggested
 to  him  that  if  the  present  block  deve-
 lopment  officers  have  a  revenue  men-
 tality  he  should  try  to  send  them  back
 to  their  departments  and  try  to  put
 people  belonging  to  agriculture  or
 other  development  departments  to  co-
 ordinate  these  activities.

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  श्रीमती,  विकास
 गुंडों  के  प्रारम्भ  होने  से  पूर्व  विकास  खंडों  से
 संबंधित  कुछ  इस  प्रकार  के  प्रश्न  जैसे  सुरक्षा
 जिसको  डिस्ट्रिक्ट  एजुकेशन  अाफिसर  देखता
 था,  इरीगेशन  की  प्रावलम  डिस्क्ट्ट  एग्जीक्यू-
 द्वि  इंजीनियर  देखता  था  और  कृषि  की
 समस्याओं  का  कुकी  भ्रधिकारी  समाधान
 करता  था,  तहसीलदार  उसके  नीचे  रहते  ये
 कौर  उसकी  देखरेख  करते  थे  ।  विकास  खंडों
 का  निर्माण  करके  सरकार  ने  इस  काम  को
 पौर  दोहरा  कर  दिया  जिससे  कार्य  में  शौर
 शिथिलता  पायी  a  मध्य  प्रदेश  की  सरकार
 ने  जो  यह  बुद्धिमता पूर्ण  निर्णय  लिया  है  जिससे
 8  लाख  रुपये  की  बचत  हुई  है  तो  क्या  इन

 सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय
 सरकार  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  एक
 बार  इस  सदन  में  कहा  था  भोर  विकास  खंडों
 के  कार्यक्रम  से  असन्तोष  व्यक्त  किया  था,
 हन  सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मध्य
 प्रदेश  सरकार  ने  जो  निर्णय  लिया  है  उसी
 प्रकार  का  निर्णय  दूसरे  राज्यों  को  भी  लेने
 की  प्रेरणा  देगी  ?

 Shri  ra  हू.  Dey:  I  have  already  stat-
 ed,  whatever  the  decisions,  there  has
 to  be  somebody  at  the  block  level  to
 co-ordinate  these  activities  Now,  as
 the  House  is  aware,  we  had  these  dif-
 ferent  departments  functioning  in  iso-
 lation  from  each  other  even  at  the
 time  of  our  independence.  There  was
 the  Grow  More  Food  Committee  which
 went  into  this  whole  question  and  they
 reco  the
 co-ordinational  arrangement  there  with
 officers  of  the  various  development  de-

 Partments  functioning  at  the  block
 level  through  g  multi-purpose  func-
 tienary  like  the  village  level  worker.
 Now,  if  individuals  do  not  function
 Gdequately,  one  does  not  condemn  the
 whole  Institution.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  It  is  not
 the  individual,  the  effice.

 Mr.  Speaker:  I  will  not  call  the  next
 Member  unless  hon.  Members  observe
 silence,  They  continue  their  remarks, their  commentary  as  the  Minister  is
 answering  the  question.  This  is  not the  way  to  conduct  the  proceedings.

 eft  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  प्रध्यक्ष  महोदय,
 इस  हाउस  की  सम्मिलित  बधाई  मध्य  प्रदेश
 सरकार  को  जहूर  पहुंचवा  दीजिए  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  तो  मापकों  किसी  ने
 रोका  है,  भाप  भेजवा  दीजिए  न  ।  श्राप  रेपो-
 ट्यूशन  भेजिए,  वह  पास  हो  जायगा  |  मगर
 यह  तो  नहीं  कि  यहां  साथ  साथ  बोलते  जांच
 तो  पहुंच  जायगी  यह  बधाई  ।

 श्री  हुकमी  बन्द  कछवाय  :  मैं  जानता
 चाहता  हूं  कि  सामुदायिक  विकास  खंडों  की
 स्थापना  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  की
 गई  थी  तो  सारे  देश  में  इन  सामुदायिक  विकास
 खंडों  को  समाप्त  करने  के  लिए  यह  जो  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  हैं  क्या  सरकार  ने  उनसे
 बातचीत  की  या  उन्होंने  कुछ  अपनी  प्रतिक्रिया
 भेजी  है  ?  यदि  हां,  तो  क्‍या  ?

 Shri  8.  K.  Dey:  If  the  National
 Development  Council  feels  that  the

 ty  De  t  programme
 must  be  abolished,  the  Community
 Development  Blocks  also  must  be  abo-
 lished,  certainly  nobody  is  standing  in
 the  way  of  their  doing  80.

 ft  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  विकास
 मंत्री  जी  को  यह  मालूम  है  भौर  यह  पता
 लगाया है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  वर्षा
 शादी  के  मे  होते  के  कारण  झा थिक  स्थिति  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है,  उस  स्थिति  को  हल
 करने के  लिपे  ही  यह  कदम  उठाया गया  है  ?
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 Shri  8,  K.  Dey:  Of  course,  there  are
 difficulties,  but  there  are  many  other
 ways  of  exploring  avenues  for  econo-
 my.

 sit  रामेशवर  हांडियाँ  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  यह  ब्लाक  डेवलपमेंट  प्रोफेसर
 की  पोस्ट  को  हटाकर  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने
 वहां  के  जो  दुसरे  प्रोफेसर्स  थे  उसको  उनके
 जिला  स्तर  से  पेरेंट  डिपार्टमेंट  में  तब्दील  करके
 एग्रीकल्चर  उत्पादन  के  काम  में  तेजी  करने
 के  लिए  यह  एक  किफायत  का  काम  किया  है,
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?
 Shri  5.  K.  Dey:  I  think  the  intention

 Was  economy  and  also  to  try  to  bring
 about  intensification  of  agricultural
 programmes.  But  it  is  quite  obvious,
 as  I  have  gaid,  that  there  must  be

 to  eo-ord: ina  the  tiv  he
 As  the  House  is  aware,  even  for  the
 new  approach  that  the  Minister  of
 Food  &  Agriculture  is  advocating  for
 intensive  agricultural  programme,  he
 is  expecting  the  Collector  to  play  a
 very  important  role  for  co-ordinating
 the  various  activities  at  the  district
 level  and  this  will  be  impossible  un-
 less  there  is  similar  co-ordinational
 arrangements  at  the  levels  below.

 Shri  Birendra  Bahadur  Singh:  J  rise
 on  a  point  of  order.

 Mr.  Speaker:  Under  what  rule?

 Dr.  Chandrabhan  Singh.
 Dr.  ‘Chandrabhan  Singh:  In  view  of

 the  unsatisfactory  working  of  local
 bodies  all  over  the  country,  will  the
 Government  let  us  know  if  they  insist
 on  handing  over  the  Development
 Blocks  to  local  block  panchayats  which
 have  already  become  a  place  for  clique,
 groupism  and  corruption?

 Shri  8,  हू,  Dey:  I  am  not  prepared
 to  accept  it  at  all  because  Panchayati
 Raj  institutions  are  doing  excellent
 work.  (Interruptions).  I  would  request
 the  hon.  members  of  thia  House  to  go
 and  see  the  position,  particularly  in
 Madras,  Andhra  Pradesh,  Maharashtra
 and  Gujarat.

 Shri  van  Charan  Shukla:  Has  it
 not  been  indicated  to  the  hon.  Minister
 that  the  Agricultural  Extension  Officer
 in  the  Block  will  henceforward  do  all
 the  co-ordination  work  because  all
 these  agencies  in  the  Block  are  pri-
 marily  connected  with  agriculturists
 and  if  so,  does  not  the  Government
 think  that  this  will  be  an  improvement
 over  the  present  system?

 डल  8,  EK.  Dey:  This  question  was
 very  thoroughly  studied  by  a  Com-
 mittee  which  wag  specially  appointed
 for  this  purpose,  headed  by  Dr.  Ram
 Subhag  Singh,  and  in  which  we  had  a
 number  of  Ministers  of  Agriculture
 from  the  States.  They  came  to  the  con-
 clusion  that  there  ‘must  be  a  very  high
 level  officer  in  charge  of  agriculture
 and  all  the  related  subjects  at  the
 State  level;  also  at  the  district  level  a
 similar  arrangement  must  be  followed,
 and  preferably  a  person  with  agricul-
 tural  experience  must  be  made  the
 block  development  officer.  That  was
 the  recommendation.  In  fact,  we  have
 been  throughout  insisting  that  instead
 of  recruitment  from  revenue  officers,
 the  block  development  officers  must
 be  drawn  from  the  development  de-
 partments,

 Shri  Birendra  Bahadur  Singh:  Is  it
 the  idea  of  the  hon.  Minister  to  sabo-
 tage  the  scheme  that  has  been  put  for-
 ward  by  the  Government  of  Madhya
 Pradesh  by  putting  forward  this  view
 before  the  Members  here  that  the
 block  development  officer  is  the  only
 officer  who  can  function  as  the  co-
 ordinating  agency  for  agriculture  and
 irrigation  etc.?  Is  it  hia  idea  to  sabo-
 tage  the  scheme?

 Shri  8.  EK.  Dey:  I  do  not  know  how
 the  question  of  sabotage  comes,

 Shri  Birendra  Bahadur  Singh:  Be-
 cause  long  speeches  are  being  deliver-
 ed  by  the  hon,  Minister  and  long  lec-
 tures  are  being  delivered  by  him  over
 this.

 Shri  as  E.  Dey:  A  question  was  esk-
 ed  by  an  hon.  Member  and  I  wes  on-
 der  obligation  to  give  the  answer
 which  I  considered  reflected  the  posi-
 tien  as  I  knew.  Wet  else  can  I  dot
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 Can  I  refuse  to  provide  an  answer  to
 the  question  that  has  been  asked  here.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  On  a
 point  of  order,  Can  an  hon,  Minis-

 Mr.  Speaker:  Under  what  rule?

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  Yes-
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 Mr.  Speaker:  Rather,  I  seek  protec-
 tion  from  the  pon,  Member  that  he
 might  sit  down  now,

 Shri  5S.  M.  Banerjee:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  apart  from
 the  particular  recommendation  of  the
 Madhya  Pradesh  Government  that  the
 Post  of  block  development  officer

 terday,  you  gave  a  ruling....
 Mr.  Speaker:  First  the  rule  has  to

 be  quoted  and  then  the  point  of  order.
 Shri  Bhanu  Prakash  Singh:  Iy  the

 hon.  Minister  aware  of  the  fact  that
 there  8  a  general  sign  of  relief  and
 happiness  among  the  farmers  in
 Madhya  Pradesh  at  the  wise  decision
 of  Madhya  Pradesh  Government?  May
 I  know  whether  in  view  of  the  demo-
 cratic  and  responsible  character  of  this
 Government,  and  in  view  of  the  fact
 that  they  are  quick  to  sense  the  far-
 aners'  feelings  and  the  feelings  of  this
 House,  would  the  Government  with-
 draw  their  opposition  to  this  proposal?
 I  would  like  to  know  the  views  of  the
 hon,  Prime  Minister  on  this?

 Shri  8,  EK.  Dey:  I  am  not  at  all
 aware  of  the  reaction  of  the  farmers
 in  Madhya  Pradesh.

 An  bon,  Member:  That  is  the  whole
 trouble.  (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  I  am  allowing  this
 question  because  there  is  so  much  of
 excitement.  But  if  the  thing  were  to
 go  on  like  this,  then  I  shall  have  to
 leave  it  bere  and  pass  on  to  the  next
 item.

 Shri  Sarendranath  Dwivedy:  The
 consensus  seems  to  be  that  the  Depart-
 maent  itself  should  be  abolished.

 Shrimati  Reno  Chakravarity:  We
 also  want  to  ask  one  or  two  clarifica-
 tory  questions.

 Mr.  Speaker:  |  find  that  every  hon.
 Member  is  putting  forward  his  own
 arguments  to  advance  his  own  point
 of  view,

 Shri  Bhanu  Prakash  Singh:  I  seek
 yeur  protection,  Sir,

 hould  be  abolished,  there  is  a  feeling
 in  the  country  that  the  Department  of
 Community  Development  should  be
 abolished  altogether  because  under
 the  co  ity  develop  pro-
 gramme,  the  unity  had  not  deve-
 loped  but  only  the  Community  Depart-
 ment  had  developed?

 क्रि  मु  लिमये  :  क्या  सरकार  को  इस
 बात  का  पता  है  कि  सामुदायिक  प्रखंड  विकास
 योजना दों  के  प्रकार  व्यवस्था  पर,  नौकरशाही
 पर,  मकाम,  जीप  और  भत्ते  आदि  पर  50  से
 लें  कर  60  फ़ीसदी  तक  कुल  खर्चा  होता  है
 तो  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  प्रधान  मंत्री
 इस  बात  पर  विचार  करे  कि  हस  मंत्रालय
 से  ले  कर  नीचे  के  जो प्रखंड  विकास
 भ्रमणकारी,  ग्राम  सेवक  शादी  सारे  हैं  इन
 सब  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार
 कोई  ठोस  कदम  उठायेगी  ?

 Mr,  Speaker;  That  is  a
 for  action.

 करी  Wo  ला०  त्रिवेदी  :  मध्य  प्रदेश  सरकार
 के  इस  निर्णय  के  प्रनुसार  वह  जो  पंचायती
 राज्य  की  घोषणा  की  गई  थी  उस  पर  क्‍या
 असर  पड़ेगा  बौर  उस  सम्बन्ध  में  क्या  होगा  ?
 Shri  a  K.  Dey:  It  is  quite  obvious

 that  if  the  block  administration,  as  we
 know  it  today,  is  disturbed,  there  will
 be  no  panchayati  raj  in  Madhya  Pra-
 desh.

 Shri  J.  P.  Jyotishi:  What  was  the
 purport  of  the  talks  between  the  Chief
 Minister  of  Madhya  Pradesh  and  the
 Com  ity  Develop:  t  Ministe
 here?  Did  the  Chief  Minister  of  MP.
 agree  to  have  gome  co-ordinating
 agency  at  the  block  level?  Was  there
 any  suggestion  regarding  that?

 Shri  8.  K.  Dey:  As  mentioned  ear-
 lier,  I  discussed  this  question  with  the

 suggestion
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 Chiet  Minister  of  Madhya  Pradesh
 only  yesterday  morning.  He  recognis-
 ed  the  weight  of  the  argument  that
 there  must  be  an  officer  to  co-ordinate
 the  activities  of  the  different  inter-
 related  agencies  at  the  block  level.  He
 said  he  would  discuss  with  his  collea-
 gues  at  Bhopal  ang  would  let  me  know
 in  about  a  week.

 Sthrimati  Renu  Chakravartty:  There
 ‘are  certain  other  jobs  which  have  to
 be  done  at  the  block  Jevel,  e.g.,  at  the
 thana  health  centres  as  well  as  at  the
 social  education  centres.  Ig  it  proposed
 by  the  Madhya  Pradesh  Government
 to  take  these  over  under  the  Directo-
 rate  of  Education  and  the  Directorate
 of  Health  and  do  away  with  it  under
 Community  Development;  ang  under
 the  new  scheme  where  an  agricultural
 officer  co-ordinates  agricultural  acti-
 vities?

 Shri  S.  K.  Dey:  We  do  not  know,  If
 there  is  no  co-ordinational  arrange-
 ment,  obviously  we  would  revert  to
 the  arrangements,  as  prevailed,  exact-
 ly  as  they  were  just  after  indepen-
 dence.

 tt उ०  yo  त्रिवेदी  :  क्या  सेंट्रल  गवर्नमेंट
 ने  वही  बात  महसूस  की  है  जोकि  मध्य  प्रदेश
 गवर्नमेंट  ने  महसूस  की  दौर  जिसकी कि  वजह
 से  उन  स्वामियों  को  वहां  पर  कम  किया  गया  ?
 ऐसा  इसलिए  किया  गया  क्योंकि  मध्य  प्रदेश
 गवर्नमेंट ने  यह  महसूस  कर  लिया  कि  उनका
 काम  सिवाय  कांग्रेस  की  बड़ाई  करने  के  घौर
 कुछ  न  था  इस  वजह  से  उन  को  निकाला  गया

 warn  agra:  श्री  ब्यास  a
 Shri  Badhelaj  Vyas:  May  I  know

 thether  the  work  of  the  Community
 levelopment  which  was  sanctioned  by
 te  National  Development  Council  will
 b  reviewed  again  by  the  NDC  in
 ‘ew  of  the  decision  of  the  Madhya
 kadesh  Government  and  the  reactions
 ¢  the  other  States  also,  because  the
 IDC  consists  of  the  Chief  Ministers
 call  the  States  and  our  Prime  Minis-
 tr  and  other  Central  Ministers  will
 @o  be  there?  Before  any  decision  is
 teen,  will  it  be  done....

 Mr.  Speaker:  So  many
 should  not  be  there.

 Shri  5.  EK,  Dey:  In  view  of  the  in-
 vestments  that  have  already  been
 made  in  this  programme  over  30  many
 years,  it  is  quite  obvious  that  if  a
 radical  decision  is  to  be  taken,  it  can
 be  taken  only  by  the  National  Deve-
 lopment  Council  which  approved  the
 Programme  from  the  first  stage.

 arguments

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Barrage  on  the  River  Kosi
 747.  Shri  Shree  Narayan  Das:

 Shri  Yogendra  Jha:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Pewer  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  con-
 ftruct  another  barrage  down  the
 stream  on  the  river  Kosi  in  Bihar;
 and

 (b)  if  30,  the  precise  mature  of  the
 proposal  under  consideration?

 The  Minister  of  irrigation  and  Pewor
 (Dr,  EK.  L,  Rao):  (a)  and  (9),  A  pre-
 liminary  proposal  to  construct  a  second
 barrage  near  about  Dagmara,  about  26
 km.  downstream  of  the  existing  Kosi
 barrage  at  Hanumannagar,  is  under
 study.  No  decision  has  been  taken.

 War  Risks  Insarance
 "148.  Shri  AN.  Vidyalamkar:

 Shri  Karni  Siaghji:
 Shrimati  Matmoon,  Sultan:

 Will  the  Minister  of  Finamen  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 under  consideration  any  proposal  to
 extend  the  Insurance  agains,  fire  and
 damage  to  the  properties  affeated  by
 action  of  war;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.  ER.

 Bhagat):  (a)  and  tb).  A  proposal  to
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 introduce  a  acheme  of  voluntary  insu-
 rance  of  buildings,  goods  vehicles  and
 Public  service  vehicles  against  war
 Tisks  is  under  consideration.

 Bridge  across  Hooghly
 9150.  Shri  Bibhuti  Mishra;

 Shri  N.  P.  Yadab:
 Will  the  Minister  of  Planning  be

 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Planning  Commission  has  favoured
 the  construction  of  a  new  bridge
 across  the  Hooghly  to  connect
 Calcutta  with  Howrah;  and

 (b)  if  so,  whether  it  will  be  a  rail
 or  road  or  rail-cum-road  bridge?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B,  BR.
 Bhagat):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  It  will  be  a  road  bridge.

 Bird  and  Co.

 "154,  Dr.  Ranen  Sen:  Will  the  Minis-
 ter  of  Finance  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  the  Starred  Ques-
 tion  No.  528  on  the  Sth  September,
 965  and  state  whether  the  fines
 imposed  on  M/s.  Bird  and  Co.,  and
 some  of  its  topmen  have  been
 recovered?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of  Finance  (Shri  Rameshwar  Sahu):
 Out  of  the  total  panalty  of  Res.
 +1,65,35,000,  imposed  on  M/s.  Bird  &  Co.,,
 their  associate  firms  and  the  persons
 concerned  in  the  case,  a  sum  of
 Rs.  47,65,000  has  been  recovered  50  far.

 Indian  Oxygen  Ltd.,  Calcutta

 “156.  Shri  Indrajit  Gupta:  का
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 shares  are  te  be  offered  to  the  British
 Oxygen  Co.  Ltd,  Lendon;

 (b)  if  go,  whether  Government's
 approval  has  been  given  to  capital issue  on  these  terms;  and

 (९)  if  so,  whether  this  does  not
 amount  to  violation  of  Government's
 earlier  assurance  that  further  and
 further  Indian  participation  in  this
 Company  would  be  encouraged?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.  BR.
 Bhagat):  (a)  and  (b).  Yes.

 (e)  No,  Sir.  In  this  issue,  the  parti-
 cipation  of  the  British  Oxygen  Ltd.  is
 60  per  cent  and  the  percentage  of  the
 total  holdings  gf  the  British  company
 ras  been  reduced  though  marginally.

 Location  of  Major  Projects
 "757.  Shri  P.  0,  Borooah;

 Shri  Sidheshwar  Prasad:
 Will  the  Minister  of  Planning  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Planning  Commis-

 sion  have  asked  for  the  comments  of
 the  Central  and  State  Governments
 for  guidance  in  deciding  the  locations
 of  major  projects,  wholly  by  economic
 and  technical  considerations  so  as  te
 maximise  the  use  of  indigenous  re-
 sources,  rather  than  insisting  on  i
 wide  dispersal  of  industries  for  pro
 moting  a  regional  balance  in  eco
 nomic  growth;  and

 (by  the  reaction  of  Governmen
 thereto?

 The  Minister  of  Planning  (Shi
 B,  R.  Bhagat):  (8)  and  (9),  The  locs
 tional  policy  for  major  industril
 undertakings  was  discussed  by  th
 N.D.C.  Committee  on  Industr,
 Power  and  Transport.  The  Commi-
 tee  r  ded  that  in  the  cae the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  669  on  the  25th  April,
 7860  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s
 Indian  Oxygen  Ltd,  Calcutta  propose
 to  issue  9,80,000  new  ordinary  sleres
 ef  Ra  i0  each  out  of  which  5,68,000

 of  public  sector,  while  heavy  adi
 basic  projects  based  on  raw  met-
 rials,  power  etc.  should  be  locatd
 on  economic  considerations,  reaso-
 able  alternatives  should  be  examind
 for  other  projects  ang  those  whila
 help  to  develop  backward  areas  #
 well  ag  make  up  imbalances  in  ro
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 velopment  should  be  preferred.  The
 is  in  agr

 with  the  views  expressed  by  the
 N.D.C.  Committee.

 Drinking  Water  Supply  for  Madras
 City

 "158,  Dr.  P.  Srinivasan:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  proposal  te  aug-
 ment  supply  of  drinking  water  to  the
 Madras  City  from  Cauvery  source  has
 been  finalised;

 (b)  if  so.  the  estimated  cost  there-
 of;  and

 (c)  if  not,  when  the  project  is
 likely  to  be  finalised?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (०)  The  State  Government  pro-
 pose  to  start  work  on  this  Scheme
 during  the  Fourth  Five  Year  Plan  pe-
 riod.  As  detailed  plans  and  estl.
 mates  have  not  been  worked  out  so
 far,  it  is  not  possible  to  indicate  as
 to  when  this  Scheme  would  be  fina-
 lised.

 D.A.  to  Central  Government
 Employees

 #759,  Shri  S.  M.  Banerjee:
 Shri  Ram  Sewak  Yadav;
 Shri  Madho  Limaye:
 Shri  Bagri:

 Will  the  Minister  of  Fimance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  abnor-
 mal  rise  in  prices  in  recent  months, the  average  consumer  price  index  has
 fone  up,

 (b)  if  so,  the  latest  eveilable  ave-
 rage  comsumer  price  index;

 (०)  whether  Government  have
 decided  to  increase  the  dearness  allow-
 ance  of  Central  Government  em-
 ployees  to  neutralise  the  rise  in  prices;

 (da)  if
 aay  ihe

 slab  of  pay  upto
 which  the  age  ig  proposed  to  be
 given;

 (e)  whether  it  is  a  fact  that  due  to
 the  abnormal  rise  in  prices,  there  is
 discontentment  and  frustration  among
 the  low-paid  employees;  and

 (f)  if  so,  in  what  way  Government
 Propose  to  remove  their  genuine  finan-
 cial  hardships?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  BR.  Bhagat):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  twelve-monthly  average  at
 the  end  of  October,  965  was  164.92,

 (c)  According  to  the  Pay  Com-
 mission  formula,  the  next  review  of
 the  rates  of  Dearness  Allowance  ad-
 missible  to  Central  Government  Ser-
 vantg  is  due  only  when  the  twelve-
 monthly  average  reaches  165.

 (d)  Does  mot  arise  at  present.
 (e)  and  (f).  Low-paid  employees

 have  been  granted  dearness  compen-
 sation  from  time  to  time  to  relieve
 hardship,  Rates  of  DA.  were  raised
 twice  in  964  with  effect  from  st
 February  and  Ist  October  when  the
 l2-monthly  average  registered  35
 and  45.9  points  respectively,  Rates
 were  again  increased  with  effect  from
 March  this  year  when  the  average
 went  up  to  155.8.

 Raral  Electric  Co-operttives
 *760.  Shri  Himatsingka:

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  have  under  consideration  a
 scheme  to  intensify  rural  electrifica-
 tion  works  through  rural  electric  sup-
 ply  co-operatives;

 (b)  if  80,  its  main  features;  and
 (c)  when  it  is  likely  to  be  intro-

 duced?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Vewer  (Dr.  K.  L.  Rae):  (a)  Yes,  Gir.
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 (b)  and  (c).  One  or  two  rural  elec-
 tricity  co-operatives  of  each  State
 Electricity  Board  area  will  be
 formed  as  a  pilot  project.  Lf  the  ex-
 periment  is  found  to  be  successful,
 the  scheme  would  be  extendeg  fur-
 ther.  The  rural  electricity  co-opera-
 tives,  when  formed,  will  be  closely
 linked  with  the  rural  industrial  pro-
 cessing  co-operatives.  The  prog-
 ramme  of  rural  electricity  co-opera-
 tives  would  be  complementary  to  the
 activities  of  the  State  Electricity
 Boards  in  the  field  of  rural  electrifi-
 cation,

 विवेकी  मात्रा

 *76l.  लोबो:
 करी  हकम  कम्ब  कालवाड़  :

 पा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  इंडियन  रोटरी  क्लब  तथा  लायन्स
 क्लब  तथा  न्य  एसे  कितने  क्लब  हैं  या  संस्वार्ये
 हैं  जिनका  हैंड  झ्राफिस  (मुख्यालय)  विदेशों
 में  है  ;

 (ल)  इन  बलों  द्वारा  विदेशों मं  प्रति
 बच  कितना  घन  भेजा  जाता  है  ;  कौर

 (ग)  कया  इस  तरफ  सरकार  का  घ्यान
 है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  का
 झपब्यय  होता  है  ?

 'योजना  मंत्री  पी  wo  tro  भगत)  :
 (क)  कौर  (a).  वर्तमान  विनियमों  के
 प्रनुसार,  विदेशी  मुद्रा  का  लेनदेन  करने  वाले
 प्राधिकृत  बैंकों  को,  रिज  बैंक  की  पूर्व  भ्र भु मति
 के  बिना,  किसी  भी  कैलेण्डर  वर्ष  में  किसी
 प्रार्थी  को,  वास्तविक  क्लबों  तथा  वैज्ञानिक,
 तकनीकी  प्रौढ़  शिक्षा  संस्थानों  को  चंदे  या
 सदस्यता  मुल्क  के  रूप  में  20  रुपये  तक  की
 विदेशी  मुद्रा-भेजने  की  अनुमति  देने  का  प्राधिकार
 है।  सरकार  के  पास  रोटरी  कलब  कौर  लायन्स
 क्लब  के  झपने-प्लन  मुख्यालय  में  भेजने  के
 लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  के  लिए  केवल  दो
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 प्रा  मा-पत्थ  भेजे  गए  थे  ।  रोटरी  क्लब  को
 विदेशी  मुद्रा  की,  एक-एक  लाख  ०  की  दो
 रकमें  भेजने  को  अनुमति  क्रमश:  दिसम्बर
 954  कौर  जून  i956  में  दी  गयी  थी  ।

 लायन्स  इंटरनेशनल  को  962  में  4,000
 डालर  भेजने  की  पनमती  दी  गयी  tr

 (ग)  विदेशी  मुद्रा  में  भेजी  गयी  कुल
 रकम  पौर  उसके  फलस्वरूप  होने  वाला
 विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  बहुत  अधिक  नहीं  कहा
 जा  सकता  |

 Recruitment  of  Income-Tax  Officers

 Prasad

 Shri  Himatsingka
 Shri  P.  H,  Bheel

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Queition  No.  89)  on  the
 i8th  November,  965  ang  state:

 (a)  whether  all  the  Income-tex
 Inspectors  who  have  passed  the
 departmental  examination  and  =  are
 otherwise  duly  qualified  and  =  are
 awaiting  promotion  as  I  tex
 Officers  (Class  Il)  huve  been  absorbed
 in  the  existing  vacancies  of  Income-
 Tax  Officers  (Class  II);  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  not  con-
 sidering  their  cases  and  geing  in  for
 ad  hoc  recruitment  on  such  a  large
 scale?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  Rameshwar
 Saha):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  reasons  fur  ad  hoe  recruit-
 ment  generally  are  to  infuse  new
 blood,  select  people  from  a  larger
 sphere  and  to  further  improve  the
 tone  and  standard  of  the  service.
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 Lucky  Draw  Sebemes  in  Delhi

 Will  the  Mimister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Companies  in
 Delhi  operating  Lucky  Draw  Schemes;

 (b)  whether  the  operation  of  these
 schemes  is  regulated  by  any  law;  and

 (९)  if  not,  the  measures  taken  or
 proposed  to  be  taken  by  Government
 to  safeguard  the  interests  of  those  who
 have  already  invested  large  sums  of
 money  towards  these  schemes?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat):  (ay  It  is  believed  that
 39  companies  are  now  conducting
 such  schemes,

 (b)  These  schemes  are  in  the  nature
 of  lotteries  and  are  illegal  according
 to  the  provisions  of  Section  204A  of
 the  Indian  Penal  Code.

 (c)  The  public  have  been  warned
 these  sch  The  books

 and  records  of  six  companies  offcring
 these  lotteries  have  recently  been
 seized  and  the  question  of  prosecuting some  of  the  spo  sof  these  sch
 is  now  under  consideration,

 Food  Poisoning  Cases  in  Delhi
 "264.  Shri  Balmiki:

 Shri  A.  6.  Saigal:
 Shri  Raghunath  Singh:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  69  on  the,  ‘th:
 November,  965  and  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  sam-
 ples  of  sweets  collected  from  Sadar
 Barer  Halwai  and  other  Halwaig  in
 the  eapital  were  sent  to  Patiala  for
 examination  under  the  seal  of  Police;

 (b)  if  so,  whether  the  report  has
 since  been  received:  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila

 collected  by  the  police  from  the  hal-
 wai  shop  in  Sadar  Bazar  and  sent  to
 Patiala  for  chemi  ination.
 No  such  samples  of  sweets  were  col-
 lected  from  any  other  halwat.

 (b)  Yes.
 (c)  The  report  of  the  Chemical

 Examiner,  Patiala  shows  that  no  pol-
 son  was  found  in  the  samples.

 Economy  Drive
 *165,  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:  AN

 (a)  the  extent  of  success  achieved
 as  a  result  of  the  scheme  evolved  by
 his  Ministry  for  an  economy  drive
 in  the  Plan  and  non-Plan  expenditure
 of  the  various  Ministries  at  the  Cen-
 tre;  and

 (b)  the  extent  to  which  the  ten  per
 cent  cut  suggested  by  him  has  been
 earried  out  by  these  Ministries/
 Departments?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B,  B.  Bhagat):  (a),  and  (b).  A  Com-
 mitlee  has  been  appointed  under  the
 Chairmanship  of  the  Cabinet  Sec-
 retary  to  discuss  with  the  administra-
 tive  Ministries  and  take  steps  to
 curtail  or  suspend  activitles  which
 can  be  dispensed  with,  The  Commi!-
 tee  has  before  it  the  target  of  reduc-
 ing  the  non-plan  budgets  of  Ministries
 in  I946-67  by  1)  per  cent  to  I5  per
 cent  as  compared  to  the  current  year's
 provision,  It  has  examined  22  Depart-
 ments  of  Government  so  far  and  made
 specific  suggestions  for  economy  and
 limiting  the  budget.  Certain  other
 suggestions  which  have  been  thrown
 up  are  still  being  pursued  and  a
 definite  picture  will  emerge  over  the
 next  two  months.  Generally,  it  has
 been  decided  that  provision  of  vacant
 posts,  T.A.,  other  charges  and  buildings
 should  be  strictly  limited,  The  effort
 so  far  has  indicated  promising  results
 for  keeping  down  non-Plan  expendi-
 ture  and  releasing  resources.  The
 effect  of  these  will  be  reflected  in  the

 Nayar):  (a)  Samples  of  sweets  were
 estimates  to  be  presented  to

 Parliament  early  in  1968
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 Prevention  of  Food  Adulteration

 "166.  Shri  D.  a  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Starred  Ques-
 tion  No.  575  on  the  9th  September,
 965  and  state:

 (a)  whether  the  team  set  up  to  ool-
 lect  necessary  material  for  the  effec-
 tive  enforcement  of  the  Prevention  of
 Food  Adulteration  Act,  1964,  has
 submitted  its  report;  and

 (b)  if  so,  the  broad  features  of  the
 Report?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Balds  to  unearth  Black  Money  in
 Bombay

 “167,  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Income-
 tax  authorities  in  Bombay  have  seiz-
 ed  account  books  and  other  conceal-
 ed  documents,  safes  and  lockers  in  ex-
 tensive  raids  against  black  money
 during  the  last  few  days;

 (b)  whether  Government  have
 assessed  the  amount  of  tax  evasion  in
 all  such  cases;  and

 (c)  the  action  taken  by  Govern-
 ment  inst  those  rr  ible  for
 much  tax  evasion?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  Eameshwar
 Sahu):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  extent  of  tax  evasion  can
 be  known  only  after  the  scrutiny  of
 the  seized  material  ig  completed,

 (c)  Does  not  arise  at  present.
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 Foreign  Assistance  for  Fourth  Plas
 "768,  Shri  P.  C.  Borooah:

 Shri  Linga  Reddy:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  World  Bank  Team
 has  arrived  for  discussions  on  the  fo-
 reign  assistance  needs  of  the  Fourth
 Plan;  and

 (b)  the  projects  for  which  World
 Bank  assistance  has  been  sought  and
 the  total  value  of  the  agsistance  asked
 for?

 The  Minister  of  Planning
 B.  B.  Bhagat):  (a)  No,  Sir.

 (Shri

 (b)  Since  the  Fourth  Plan  hag  oot
 yet  been  finalised,  the  Government  of
 India  have  not  so  far  approached  the
 World  Benk  for  aid  for  Fourth  Plan
 Projects.

 Fire  in  Indraprastha  Power  Station,
 New  Delhi

 *169,  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Irrigatien  and
 Power  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  2267
 on  the  léth  September,  965  regard-
 ing  fire  in  the  Indraprastha  Power
 Station,  New  Delhi  and  state:

 (a)  whether  the  report  of  the  police
 inquiry  has  since  been  received;

 (b)  if  ao,
 sions;

 its  Andings  and  conclu-

 (c)  the  action  taken  against  the  7
 officials  found  guilty  by  the  General
 Manager,  Delhi  Electric  Supply
 Undertaking;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Irrigation  and

 Power  (Dr.  हु.  L.  Bao):  (a)  No,  Sir.
 The  final  report  is  yet  to  be  received.

 (b)  Does  not  arise.
 (९)  and  (d).  Explanations  recetved

 from  the  officers  are  at  present  under
 examination
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 Use  of  Radlo-isctopes
 *T10.,  Shri  Shree  Narayan  Das:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  and  the  ex-
 tent  of  coverage  of  the  use  of  radio-
 isctopes  for  diagnosis  and  treatment
 of  diseases  in  the  various  parts  of  the
 eountry;

 (b)  whether  any  assessment  hag
 been  made  or  is  proposed  to  be  made
 as  to  the  requirements  of  suitable
 equipments  for  the  proper  use  of
 radio-isotopes,  if  all  the  hospitals
 working  in  the  country  want  to  use
 radio-isotopes;  and

 (९)  if  so,  the  results  thereoff
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila

 Nayar):  (a)  to  (c).  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  table  of  the  Sabha  in
 due  course.

 Agricultural  Production  Programmes
 cok)  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Programme  Evalu-
 ation  Organisation  appointed  by  the
 Pla  Commission  to  evaluate  agri-
 cultural  production  programmes  has
 submitted  its  report;  and

 (b)  if  so,  their  main  recommenda.
 thons  to  step  up  agricultural  produc-
 tion?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B,  ER.  Bhagat):  (a)  and  (b).  The  Pro-
 gramme  Evaluation  Organisation  was
 set  up  in  952  to  evaluate  the  com-
 munity  development  programme  and
 other  intensive  srea  development
 schemes,  Since  960-6l,  the  Organi-
 sation  hag  been  undertaking  prob-
 lem-oriented  studies  dealing  with
 selected  plan  programmes.  The  re-
 sults  of  each  evaluation  study  are
 presented  in  the  form  of  reports.  In
 the  sphere  of  agriculture,  jt  has  stu-
 died  some  of  the  agricultural  input
 programmes  like  improved  seed,  fer-
 tilizer,  irrigation  etc.  and  also  gone

 problems  of  administrative  co-
 It  has,  however,  made

 no  detailed  study  of  agricultural
 production  as  such.  Reports  on  the
 particular  aspects  of  agricultural
 programme  studieg  by  the  Organisa-
 tion  are  listed  below:

 (i)  Multiplication  and  Distribu-

 into
 ordination.

 tion  Programme  for  Im-
 proved  Seed.

 (if)  Problems  of  Minor  Irriga-
 tion.

 (iii)  Soil  Conservation  Programme
 for  Agricultural  Land.

 (iv)  Poblems  of  Coordination  in
 Agricultural  Programmes.

 These  reports  have  already  been  sup-
 Plieqd  to  Parliament  for  its  Library
 Each  of  these  reports  gives  in  the  con-

 Chap  ry  and  sugges-
 tions.
 Pakistan's  Demand  for  Canal  Water

 Supplicg
 *772.  Shri  P.  C.  Boroosh:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state  the  reaction  of  Gov-
 ernment  to  Pakistan  Government's
 demand  for  the  supply  of  Indus  waters
 through  the  Central  Bari  Doab  Chan-
 nels  near  Madhopur  on  a  temporary
 basis?

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Dr.  EK.  L.  Rao):  The  Govern.
 ment  of  Pakistan's  suggestion  that
 its  share  of  water  in  the  Central  Bari
 Doab  Channels  be  delivered  in  the
 Ravi  river  below  Madhopur,  as  a
 temporary  measure,  is  not  covered  by
 the  Indus  Waters  Treaty,  1960,

 Garvey  of  Transpert  in  Eastern  Region
 2133  Shri  Karni  Singhjl:  Will  the

 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 atate:

 (a)  whether  a  survey  of  all  modes
 of  transport  in  the  eastern  region  of
 India  which  was  to  be  financed  by
 Government  and  the  World  Bank  has
 since  been  undertaken;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  fart
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 The  Minister  of

 B.  BR,  Bhagat):  (a)  Yes.
 (b)  A  statement  is  given  below.

 Statement.
 The  Joint  Technical  Group  on

 Transport  Planning,  an  organisation
 established  jointly  by  the  Planning
 Commission  and  the  Ministries  of  Rail-

 (Shri

 ways,  Transport  and  Civil  Aviation,
 has  initiated  a  Regional  Transport
 Survey  of  the  region  comprising
 West  Bengal,  Bihar,  Orissa  and  the
 adjoining  districts  of  Madhya  Pradesh
 and  Andhra  Pradesh  The  survey  is
 being  undertaken  by  a  special  orga-
 nisation  set  up  in  Calcutta  to  which
 the  Planning  Commission  and  the
 Ministries  of  Railways  and  Transport
 have  contributeq  personnel.  A  team
 of  five  specialists  provided  by  the
 World  Bank  is  participating  in  the
 work  of  the  survey  as  part  of  the  or-
 ganisation  set  up  under  the  aegis  of
 the  Joint  Technical  Group  for  Trans-
 port  Planning.  The  World  Bank  is
 meeting  the  cost  of  these  specialists,
 local  costs  being  provided  by  the
 Government  of  India.
 The  objects  of  the  survey  are:

 (l)  assessment  of  the  available
 facilities  on  the  different
 Modes  of  transport  and  of
 the  transport  requirements
 of  the  region  at  the  end  of
 the  Third  Plan;

 (2)  identifying  existing
 bottl  kK

 traffic
 on  the  transport-

 ation  system  as  a  whole  and
 ideration  of  Tes

 such  as  may  be  required  to
 remove  these  bottlenecks;

 (3)  assessment  of  future  transport
 requirements  of  the  region,
 keeping  in  view  its  potential
 economic  development  over
 a  period  of  l0—I5  years  and
 the  transport  facilities  re-
 quired  to  sustain  such  devel-
 opment.

 Considerable  progress  has  been
 Made  towards  the  completion  of  the
 first  phase  of  the  work  of  the  regional
 survey,  including  collection  of  basie
 data  such  as  flow  maps  for  8  princi-
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 pal  commodities,  highway  traffle  sur-
 veys  for  60  foca]  points  and  various
 aspects  of  the  economy  of  the  region
 as  a  whole.

 State-wise  Per  Capita  Income
 21s.  Shri  Madhu  Limaye:  Will

 the  Minister  of  Planning  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  com-
 pleted  the  collection  of  statistics  re-
 lating  to  the  per  capita  income,  State-
 wise;

 (b)  whether  Government  figures
 broadly  confirm  the  results  about  un-
 equal  distribution  of  income  as  bet-
 ween  the  States  with  the  inquiries
 conducted  by  the  National  Council  of
 Applied  Economic  Research,  New
 Delhi;  and

 (c)  whether  Government  have
 planned  any  remedial  action  for  the
 Fourth  Plan  period?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat):  (a)  No,  Sir.  The
 Central  Statistical  Organisation  ts  still
 continuing  its  studies.

 (b)  It  is  not  possible  to  test  the
 validity  of  the  estimates  given  by  the
 National  Council  of  Applied  Economic
 Research  until  the  studies  by  the
 Central  Statistical  Organisation  have
 been  completed.

 (९)  Promotion  of  Balanced  Regional
 Development  through  the  successive
 Five  Year  Plans  is  an  accepted  policy
 of  the  Government.

 Ket  Irrigation  Project  (Orissa)

 ‘2135.  Shir  P.  EK.  Deo:  का  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Hydro  Power  Divi-
 sion  of  the  Orissa  Government  has
 drawn  up  a  blue-print  of  the  Ret  Irri-
 gation  Project  in  Kalahand!  District;

 (b)  if  0,  the  broad  features  there-
 of;
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 (c)  the  cost  and  irrigation  poten-

 tial;
 (d)  whether  it  is  an  economic  pro-

 ject:
 (e)  when  it  is  likely  to  be  taken  up and  when  completed;  and
 (f)  the  quantity  of  foodgrains

 likely  to  be  produced  as  a  result  of  the
 execution  of  this  project?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mimis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Sayam  Dhar  Misra);  (a)  The  Gov-
 ermment  of  Orissa  have  prepared  a
 preliminary  report  ealled  the
 “Kalahandi  Master  Plan',  which
 overs  the  Ret  Lrrig  Project  also,

 (b)  (i)  Dam
 Type:  Rolled  earth  fill
 Length:  2750  ft.
 Height:  भा  ft.  above  river  bed.

 (ii)  Reservor
 Gross  storage:  2200  M.  cit.
 Live  storage:  230  M.  ली.

 (c)  (i)  Estimated  Cost
 Rs,  181.64  lakhs

 (ii)  Irrigation  benefits
 Kharif—22,000  acres
 Rabi—,000  acres

 (d)  This  will  be  known  when  the
 detailed  project  report  has  been  pre-
 Pered.

 (€)  The  State  Government  have  not
 yet  drawn  up  a  Programme  for  im-
 Plementation  of  the  project.

 (fy)  This  has  not  been  assessed  by
 the  State  Government  as  the  report
 is  only  a  preliminary  nature.

 Wdanti  Irrigation  Project  (Orissa)
 2136.  Shri  P.  KE.  Deo:  Will  the  Minis.

 ter  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Hydro  Power  Divi-
 sion  of  the  Orissa  Government  has drawn  up  a  blue-print  of  the  Udanti
 Irrigation  Project  in  Kalahandi  Dis-

 मु
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 (b)  if  so,  1:  broad  details  thereof;
 (c)  the  cost  and  irrigation  potential;
 (d)  whether  it  is  an  economic  pro-

 ject;
 (९)  when  it  is  likely  to  be  taken  up and  when  completed;  and

 (f)  how  much  more  food  is  likely  ~
 to  be  produced  as  a  result  of  the  exe-
 cution  of  this  project?

 The  Deputy  Mimister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  ang  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Mila);  (a)  The  Gov-
 ernment  of  Oriss:  have  prepared  a
 Preliminary  report  called  the  “Kala-
 handi  Master  Plan’,  which  covers  the
 Udanti  Irrigation  Froject  also.

 (b)  (i)  Dam

 ह
 Type:  Rolled  4  fll.
 Length:  435  ft.
 Height:  64  ft.  above  river  bed.

 (li)  Reservoir
 Gross  storage:  953  M.  cft
 Live  storage:  355,  M.  cft.

 (c)  (i)  Estimated  ‘ost Rs.  672.57  lukhs
 (ii)  Irrigation  bmefite:

 Khariff_—78,600  acres.
 Rabi-—39,300  ucres

 (d)  This  will  be  known  when  the
 detailed  project  report  has  been  pre-
 pared.

 (e)  The  State  Goverrment  have  not
 yet  drawn  up  a  programme  for  im-
 Plementation  o’  the  project.

 (f)  This  has  not  been  assessed  by
 the  State  Govirnmesit  as  the  report
 is  only  of  a  pwliminary  nature.

 Indra  Irrigatbn  Project  (Orissa)

 ‘2137,  Shri  P.  f..  Deo:  Will  the  Miais-
 ter  of  Irrigationand  Power  be  rteased
 to  state:  7

 (a)  whether  fie  Hydro  Power  Divi-
 sion  of  the  Orisa  Ge-ernment  has
 drawn  up  a  blue  sint  of  the  Indra
 Irrigation  Project  है  Kalahandi  Dis-
 trict;
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 (b)  if  80,  the  broad  details  thereof;
 (ce)  the  cost  and  irrigation  potential;
 (d)  whether  it  is  an  economic  pro-

 ject;
 (e)  when  it  is  likely  to  be  taken  up

 and  when  completed;  and
 (f)  the  quantity  of  foodgrains

 likely  to  be  produced  as  a  result  of
 the  execution  of  this  project?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra)

 be
 (a)  The  Gov-

 ernment  of  Orissa  h  prepared  a
 prefmizary  veport  <calleq  the  “Kala-
 handj  Master  Plari‘;  which  covers  the
 Indra  Irrigation  Project  also.

 (b)  (i)  Indra

 fer
 Type:  Rolled
 Length:  1920
 Height:  90fa:  above  river  bed.
 (li)  Reservots

 Gross  storage.  4922  M.  टी,
 Live  storage:  4500  M.  cft.

 (iii)  Sunder  Weir
 Length:  400)  ft,
 Height:  0f  above  river  bed.

 (c)  (i)  Estiniated  cost
 Rs.  255:  660  lakhs.

 (ii)  Irrigation  benefits:
 Ehariff:  46,700  acres.
 Rabi:  23,350  acres

 (a)  This  will  be  known  when  the
 detailed  project  report  has  been  pre-
 pared.  t

 fill.

 +

 (९)  The  State’  Goverament  have  not
 yet  drawn  up'\a  programme  for  im-
 plementation  of  \the  project. ‘

 (f)  This  has  no  t  been  assessed  by
 the  State  Goverment  84  the  report
 iz  only  of  a  preliminiry  nature.

 | Joak  Irrigation  Pritject  (Orissa)
 2i38.  Seri  P.  K.  Deo!  Will  the  Minis-

 ter  of  Irrigction  and  Bower  be  pleased to  state:
 (a)  whether  tht  Hytro  Power  Divi-

 gion  of  the  Orissa
 Gbvernment  has
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 drawn  up  a  blue-print  of  the  Jonk
 Irrigation  Project  in  Kalahandi  Dis-
 trict;

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof;
 (c)  the  cost  and  irrigation  poten-

 tial;
 (d)  whether  it  is  an  economic  pro-

 ject;
 (e)  when  it  ig  likely  to  be  taken

 up  and  when  completed;  and
 (f)  the  quantity  of  foodgrains

 likely  to  be  produced  as  a  result  of
 the  execution  of  this  project?

 Th,  Deputy  Minister  in  the  Minis
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  Gov-
 ernment  of  Orissa  have  prepared  a
 preliminary  report  called  the  “Kala-
 handi  Master  Plan’,  which  covers  the
 Jonk  Irrigation  Project  also.

 (b)  (i)  Dam
 Type:  Rolled  earth  fill.
 Length:  2085  ft.
 Height:  70  ft.  above  river

 (ii)  Reservoir
 Gross  storage:  2874  M.  cft.
 Live  storage:  2550  M.  eft.
 (c)  (i)  Estimated  cost:
 Rs.  ‘176208  lakhs.

 (ii)  Irrigation  benefits:
 Khariff:  26,400  acres.
 Rabi:  13,200  acres.

 (da)  This  will  be  known  when  the
 detailed  project  report  has  been
 prepared,

 (e)  The  State  Guvernment  have  not
 yet  drawn  up  a  programme  for  im-
 plementation  of  the  project.

 (f)  This  has  not  been  assessed  by
 the  State  Government  as  the  report  is
 only  of  a  preliminary  naturc.

 Magada  Irrigation  Preject  (Oris)
 2139,  Shri  P.  छू,  Deo;  Will  the  Minis-

 ter  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (ay  whether  the  Hydro  Power  Divi-
 sion  of  the  Orissa  Government  has
 drawn  up  a  blue-print  of  the  Sagade

 bed.
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 Irrigation  Project  in  Kalahandi  Dis-
 trict;

 (b)  if  so,  the  broad  details  of  the
 project,

 (९)  the  cost  and  irrigation  potential;
 (d)  whether  it  is  an  economic  pro-

 ject;
 (e)  when  it  ia  likely  to  be  taken  up

 and  when  completed;  and
 (f)  the  quantity  of  foodgrains

 Ilkely  to  be  produced  as  a  result  of
 the  execution  of  this  project?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra}:  (a)  to  (f).
 The  ayacut  contemplated  under
 Sagada  Project  is  now  proposed  to  be
 commanded  by  the  tai]  race  water  of
 the  proposed  Upper  Indravati  Hydro-
 Power  Scheme,  which  is  under  detail-
 ed  investigation.  As  such,  the  inves-
 tigation  of  Sagada  valley  has  tempo-
 rarily  been  deferred  by  the  State  Gov-
 vernment.

 Water  from  Jamuna  Bed,  Delhi
 mao.  Shri  Lakhmu  Bhawani:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  progress  so  made  in  the  ex-
 ploration  work  of  tapping  off  water
 from  undernesth  the  Jamuna  bed  to
 augment  the  water  supply  in  the
 capital;

 (b)  the  time  by  which  this  work
 will  be  completed;  and

 (c)  the  total  cost  of  the  project?
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sashila

 Nayar}:  (a)  All  works  required  for
 exploration  work  of  tapping  off  water
 from  underneath  the  Jamuna  bed
 have  been  compited,  excepting  the
 pumping  test  for  determining  the
 permeability  of  the  strata.

 (b)  This  work  is  expected  to  be
 eompleted  in  about  g  month.

 (९)  It  is  not  possible  at  this  stage
 to  indicate  the  cost  of  the  project.  The

 total  on  ae  likely  ta  be  incur-
 red  on  the  exploration  works  amounts
 to  Rs,  82,000/-  approximately

 Multi-Storied  Garage  in  New  Delh!
 2i4l,  Shri  Wadiwa:

 Shri  Lakhmu  Bhawani:
 Shrimati  Shyamkumari  Devi:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  have  a  multi-atoried  garage  in  Con-
 naught  Place,  New  Delhi;  end

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far
 in  this  regard?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes,

 (b)  The  preliminary  designs  and
 estimates  prepared  by  the  architect
 have  been  approved  by  the  New  Delhi
 Municipal  Committee.  The  detailed
 drawings  and  estimates  are  now  under
 scrutiny.

 C.G.H.8,  Dispensary  fer  Kailash
 Colony,  New  Delhi

 ‘B1a2,  Shri  J.  B.  8.  Bist:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  census  of  Central
 Government  omployees  and  =  their
 families  residing  in  Kailash  and
 Greater  Kailash  colonies  of  New  Delhi
 has  been  conducted;

 (७)  whether  any  representations
 have  been  received  that  in  view  of  a
 Jarge  concentration  of  Central  Gov-
 ernment  employees  in  those  areas,  &
 C.G.H.S.  dispensary  should  be  located
 there  or  at  least  a  Mobile  Van  showld
 visit  that  area  regularly;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  om  those
 representations’

 The  Minister  of  Health  (Dr.
 Sushila  Nayar):  (a)  No.  However.
 the  number  of  families  of  the  Centra!
 Govern  t  ployees  residing  in
 Kailash  and  Greater  Kailash  colonies
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 of  New  Delhi,  who  avail  themselves
 of  the  C.G.H.S.  benefits  at  the  An-
 drews  Ganj  Dispensary,  at  present,  is
 about  200.

 ib)  Yes,
 (ec)  The  number  of  families  of  Cen-

 tral  Government  employees  residing
 in  these  colonies  is  small  and  ig  al-
 ready  catered  for  by  the  C.G.H.S.
 Dispensary,  Andrews  Ganj,  which  is
 roughly  2  miles  away  and  connected
 through  good  means  of  communica-
 tion.  As  such  the  establishment  of  a
 separate  Static  Dispensary  or  provi-
 sion  of  a  mobile  van  is  not  justified
 at  present.

 Water  Supply  in  Badagara,
 Kerala

 ‘214s,  Shri  A.V.
 Will  the  Minister
 pleased  to  state:

 Raghavan:
 of  Health  be

 (a)  the  progress  made  in  providing
 water  supply  to  the  Badagara  Muni-
 clpality  in  Kerala;

 (b)  the  nature  of  work  now  in  pre-
 gress,

 (c)  the
 scheme;

 estimated  cest  of  the

 (dy  the  amount  spent  go  far;  and
 (e)  the  steps  taken  to  expedite  the

 scheme?
 The  Minister  of

 Sushila  Nayar):  (a)  In  order  to  pro-
 vide  immediate  relief  to  the  most
 difficult  areas  within  the  Badagara
 Municipal  limits,  an  interim  scheme  of
 siniing  tube  wells  hag  been  under-
 taken,

 Health  (Dr.

 (b)  The  overhead  tank  and  tempo-
 rary  pump  house  have  been  complet-
 ed.  All  the  other  works  acc  in  pro-
 Eress.

 fe)  Rs,  3.55.400,
 td)  Rs,  1.64.100,
 (०)  Necessary  instructions  have

 been  given  to  the  concerned  Officers
 to  complete  the  work  at  the  earliest.
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 Electricity  Supply  In  Badagara,
 (Kerala)

 2144.  Shri  A.  V.  Raghavan:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  extend  electricity  to  Kottakkal,
 Pakkayil  and  Puduppanam  in  the
 Badagara  Municipality  of  Kerala;  and

 (b)  if  8,  when  the  same  will  be  im-
 plemented?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  and  (b).  The
 requisite  information  is  being  collec-
 ted  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Land  Reforms  in  Mahe

 2145.  Shri  A.  V.  Raghavan:
 Will  the  Minister  of  Planning  be
 pleased  to  state  the  progress  made  im
 carrying  out  land  reforms  in  Mahe  as
 envisaged  by  the  Planning  Commis-
 sion?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  8.  RB.
 Bhagat):  In  Mahe  due  to  its  geog-
 raphical  proximity  with  Kerala,  the
 Malabar  Tenancy  Act,  929  was  exten-
 deq  there  with  effect  from  July  I,
 1958.  The  enactment  of  a  compre-
 hensive  legislation  based  on  the
 Kerala  Land  Reform  Act  is  under  the
 active  consideration  of  the  Govern-
 ment  of  Pondicherry.  Meanwhile,
 ejectment  of  all  tenants  and  share-
 croppers  has  been  stayed  under  the
 Mahe  (Stay  of  Eviction  Proceed-
 ings)  Regulation,  963  ang  the  life  of
 the  Act  is  being  extended  up  to  the
 end  of  December,  1966.

 Double-Storey  Quarters  in  Gole
 Market  Area,  New  Delhi

 2146.  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the
 Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  te
 construct  double  storey  ang  multi-
 storey  Government  quarters  by
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 demolishing  the  existing  single  storey
 quarers  in  the  Gole  Market  area;

 (b),  if  so,  when  the  work  is  likely
 to  be  completed;  and

 (c)  the  total  expenditure  to  be  in-
 curred  thereon?

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mebr  Chand  Khanna):  (a)  to
 (c).  It  has  been  decided  to  demolish
 the  existing  single-storeyed  quarters
 in  the  area  and  to  build  multi-storey.
 ed  flats.  The  decision  will  be  imple-
 mented  in  convenient  phases.  In  phase
 I,  720  double-storeyed  type  L  quarters
 have  already  been  built  on  Panch-
 kuin  Road.  Plans  for  the  next  phase
 have  been  prepared  and  are  under
 consideration.  The  work  will  be
 taken  up  next  year  if  funds  are
 available,

 Construction  of  Houses  on  vacant
 Plots

 2i47.  Shri  Yashpal  Singh;  Will  the
 Minister  of  Works  and  Housing  be

 materials,  the  Land  and  Development
 Officer  has  been  authorised  to  grant
 extensions  of  one  year  at  a  time  to
 plot  holders  for  completing  the
 building,  if  he  is  satisfied  that  the
 lessee  ig  anxious  to  builg  but  was
 prevented  from  doing  so  for  good
 reasons,

 In  so  far  as  lands  under  the  control
 of  the  Delhi  Administration  are  con-
 cerned,  they  too  take  into  considera-
 tion  the  genuine  difficulties  of  the
 Plot  holders  before  exercising  their
 right  to  resume  un-built  plots,

 Site  fer  Range  fer  National  Rife
 Asseciation  of  India

 2148,  Shri  Karni  Singhji:
 Shri  Hem  Barua:
 Dr.  L.  M.  Singhyl:
 Shri  5  M.  Ganerjee
 Shri  Bhanu  Prakash  Singh:

 Will  the  Minister  of  Works  and
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  last
 date  for  the  construction  of  Houses  on
 Vacant  plots  in  Delhi  has  been  ex-
 tended;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna}:  (a)  and
 (b).  Terms  of  the  lease  for  nazul
 lands  under  the  administrative  con-
 trol  of  the  Ministry  of  Works  and
 Housing,  including  the  lands  in  reha-
 bilitation  colonies.  provide  for  com-
 pletion  of  construction  on  plots  with-
 in  a  specified  period  generally  of  two
 years,  In  the  case  of  rehabilitation
 colonics,  a  Press  note  was  issue]  on
 the  5th  November,  ‘1963,  permitting
 lessees  of  rehabilitation  colonies  to
 construct  houses  by  the  dist  Decem-
 ber,  ‘1964,  failing  which  Government
 reserved  the  right  to  resume  the  plots
 in  accordance  with  the  terms  of  the
 lease.

 However,  in  view  of  the  shortage  of
 cement  and  other  essential  building

 Heusing  be  pleased  to  refer to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 530  on  the  2th  December,  963  and
 state:

 (a)  whether  Government  propose to  allocate  the  site  near  Mehrauli
 (Delhi)  for  the  range  to  the  National
 Rifle  Association  of  India  in  view  of
 the  present  emergency  in  the  country; and

 (b)  if  so,  whether  Government  also
 propose  to  advance  loan  to  the  Nation-
 al  Rifle  Association  of  India  for  the
 completion  of  such  a  range?

 The  Minister  of  Works  and  Housing (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  90
 acres  of  iand  wag  offered  by  the  Delhi
 Administration  to  the  National  Rife
 Association  of  India  on  Palam-
 Mchrauli  Road  for  setting  up  a  fring
 range  before  the  present  emergency
 on  payment  of  Re.  लि  lakhs  to  mect
 the  cost  of  acquisition  of  this  land.
 The  Association  requested  that  the
 land  be  allotted  to  them  free  of  cost,
 The  Scheme  of  “large-scale  acquisi-
 tion,  development  and  disposal!  of  jand
 in  Delhi"  however  does  not  cnvisage
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 allotment  of  land  to  any  Institution  or
 Association  without  payment  of  the
 cost  of  acquisition  of  the  land.

 (७)  The  Ministry  of  Education  sanc-
 tioned  grants  of  Rs.  72,000/-  and  of
 ह,  3000/-  in  1959-60  in  favour  of  the
 Association  for  payment  of  premium
 and  ground  rent  of  land  measuring
 about  95  acres  which  was  allotted  by
 this  Ministry  to  the  Association  on
 the  southern  side  of  the  Upper  Ridge
 Road,  Subsequently,  the  Association
 refunded  the  above  amount,  as  the
 allotment  had  to  be  cancelled  since
 the  area  was  situated  in  the  ‘green
 belt’  and  no  structures  could  be  erect-
 ed  in  it.  At  present,  no  request  .of
 the  Association  is  pending  with  the
 Government  for  the  advance  of  loans
 for  construction  of  a  firing  range.

 Waupenditure  Tax
 214g.  Shri  Karnal  Singhji:  Will  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state  the  total  amount  of  Expenditure
 Tax  realised  up  to  the  3lst  March,
 7985  ever  since  it  hea,  been  re-
 enforced?

 The  Minister  of  Finamce  (Shri
 TT.  T.  Krishnamachari):  Rs.  -42,11,000.

 Keyna  Frojecst

 2i50.  Shri  Madhu  Limaye:
 Shri  Ram  Sewak  Yadav:
 Shri  Bagi:

 Will  the  Minister  of  Irrigation
 Power  be  pleased  to  state:

 and

 (a)  the  progress  made  so  far  in  the
 completion  of  the  Koyna  Project,
 Stage  IT;

 (७)  the  present  power  eutput  at
 Koyna  Project;

 (c)  whether  any  electricity  is  being
 supplied  to  Goa  from  Koyna  project;
 and

 (d)  how  much  of  the  electricity  a dueed  at  Koyna  project  is  used
 the  purpose  of  (i)  agricultural  deve-
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 lopment  and  small-scale  industries,
 and  (ii)  large-scale  industries  in  the
 Poona—Bombay  regiun?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  progress
 of  works  on  Koyna  Project  stage  IT
 todate  is  as  folows:—

 Civil  Engineering  Works:—Con-
 creting  of  the  dam  to  the  final
 height  and  dimensions  com-
 pleted;  concreting  of  the
 hoist  towards  in  progress;
 work  on  pressure  shafts  prac-
 tically  completed;  concreting
 of  turbine  pits  and  switch-
 yard  completed,

 Electrical  and  Mechanical  Workss
 Erection  of  turbines  and
 generators  in  progress;
 manufacture  of  butterfly
 valves  for  the  pressure  shafts
 completed;  switchgear,  trans-
 former  structure,  229  kv
 cables  under  various  stages  of
 progress,

 Anticipated  date  of  commission-
 ing:  The  first  generating  Unit
 (75)  MW  is  expected  to  be
 missioned  by  end  of  January
 1966,

 (b)  At  present  power  is  gencrated
 by  Koyna  Stage  I  alone  having  an
 installed  capacity  of  240  MW.  Actual
 power  output  during  August-October
 965  was  45  million  kWh.

 (c)  No.

 (d)  Power  generated  by  Koyna
 Project  is  being  fed  into  the  Maha-
 rashtra  Grid  system  which  is  being
 operated  by  the  Maharashtra  State

 ectricity  Board.  Out  of  the  total
 energy  sold  by  the  Board  during
 1964-65.  from  this  grid,  25-8  million
 kWh  (815%)  was  given  to  irrigation,
 94:5  million  kWh  (22:40%)  to  small-
 scale  industries  and  WT  million
 kWh  (27°75%)  to  major  industries.
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 शारदा  गंगा  पिंड
 श्री  रामसेवक  यादव  :
 श्री  मु  छलिये  :
 श्री  बागड़ी  :

 क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 बरपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 का  शारदा  गंगा  ग्रिड  ढिल्लों  से  जोड़  दिया
 जायेगा  ;  और

 खि)  यदि  हां,  तो  इससे  दिल्‍ली  में
 बिजली  की  कितनी  सप्लाई  बढ़  जाने  को
 सम्भावना  है  ?

 25i.

 सिचाई  शौर  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उपसंत्री
 (aft  ह्यासघर  मित्र:  (क)  जी.  हां  ।

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  के  शारदा-गंगा
 ग्रिड  से  दिल्लो  को  नियमित  रूप  से  बिजली
 देने  का  कोई  विचार  नहीं  हैं  दिल्‍ली-
 गाजियाबाद  सम्पर्क  के  जीत  तथा  ढिल्लों-
 मुराद नगर  संपर्क  के  l966  के  उत्तराखंड  में
 पूर्ण  हों  जाने  पर  संकट  काल  में  पूर्वोक्त  सम्पर्क
 में  .0  मेगावाट  जौर  उपरोक्त  सम्पर्क  से
 l00  मेगावाट  बिजली  दी  जा  सकती  है।

 गर्भ-सिराज  में  अनुसंधान

 (2152.  श्री  हवा  ना०  तिवारी  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगा  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  पैदा
 होने  बाले  'प्लास”  नामक  एक  फूल  का  गर्भ-
 निरोध  के  लिए  सफलतापूर्वक  प्रयोग  किया
 जा  सकता  हैँ  ;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में
 कोई  अनुसन्धान  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (डा०  सुकांता  साथर)  :
 (क)  केरल  सरकार  ने  बतलाया  है  कि  'धांसू
 नामक  फूल  गर्भ-निरोध  को  एक  प्रभावकारी
 औषधि  माना  जाता  है  |  किन्तु  इस  दावे  का

 न  अभा  क्रमिक  रूप  से  परीक्षण  हुआ  है  और
 न  इसे  निर्विवाद  ही  माना  गया  है  ।

 (ख)  इस  झौोषधि  की  प्रभावकारिता
 के  बारे  में  प्रनुसन्धान  करने  के  लिये  राज्य
 सरकार  प्रायूत्रेंद  प्रस् पताल,  त्रिवेन्द्रम  में  एक
 मार्गदर्शी  परियोजना  चालू  करने  के  एक
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  t  हस  प्रौषधि
 को  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद
 के  पास  भी  भेजा  जा  रहा  है  t

 wet  cer  पर  पाकिस्तान  को  Wehr  गई
 सुप्रबन्ध  पेटियों  का  जब्त  किया  जाना

 2153.  मी  गुलज़ार  :
 जी  बूटा  सिंह  :
 जी  बकम  चाय  कछवाय  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  लताने  को  क्या
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  £  कि  झक्तूचर,
 965  में  बम्बई  पत्तन  पर  ब्रिटेन  द्वारा

 पाकिस्तान  को  भेजी  गई  200  मुहरबन्द
 पेटियां  जब्त  की  गई  थी  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  उनमें  क्या  था  ;
 कौर

 (ग)  उनमें  कितने  रुपये  के  मूल्य  का
 माल  था  ?

 विश  मंत्री  (थो ne  fo  कृष्णमाचारी):
 (क)  शौर  (श्र).  गुलो  में  हाइड्रोजन  पर  आग-

 साए.  बताये  गये  माल  के  200  ड्रमों  का  (न
 कि  मुहरबन्द  पेटियों  का)  एक  जत्था  एस०
 एस०  उत्तर  प्रदेश"  नाम  के  भारतीय  जहाज
 में  लिवरपूल  से  पाकिस्तान  के  लिये  चढ़ाया
 गया  था  ।  युद्ध  के  कारण  जहाज  पाकिस्तान
 नहीं  जा  सका  और  साल  को  बम्बई  सें  उतार
 दिया  गया,  आर  वह  वहां  पड़ा  है।  माल  को
 पकड़ा  नहीं  गया  हूँ  ।

 (म)  पता  नहीं  है  a
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 Tube-wells  in  Punjab
 2i54.  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the

 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Punjab  Govern-
 ment  have  approached  the  Central
 Gevernment  for  financial  help  for  the
 erection  of  tube-wells  in  the  State;
 and

 (b)  if  so,
 thereto?

 Government's  reaction

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes,  the
 Punjab  Government  submitted  a
 acheme  for  approval.

 (b)  The  scheme  for  constructing
 28  tubewells  has  been  approved,

 C.G.H.8.  Ayurvedic  Dispensary
 2155.  Shri  Yashpal  Singh:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  2769  on  the  29th  April,
 965  and  state:

 (a)  whether  the  proposed  C.G.HLS.
 Ayurvedic  Dispensary  has  since  been
 set  up  at  Sarojini  Nagar,  New  Delhi;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila

 Nayar):  (a)  and  (b).  Due  to  non-
 availability  of  suitable  accommoda-
 tion,  it  has  not  been  possible  to  set  up
 a  C.G.H.S,  Ayurvedic  Dispensary  at
 Sarojini  Nagar,  New  Delhi  so  far.

 Bombing  of  Hussainiwala  Meadworks
 2156.  Shri  s  C.  Samanta:

 Shri  M,  L.  Dwivedi:
 Shri  Subodh  Hansda:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  the  Pakistani
 attempts  to  bomb  Hussainiwala  Head-
 works  and  several  other  places  regu-
 lating  the  supply  of  water  to  Pakistan;
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 (b)  if  so,  whether  it  is  a  clear
 violation  of  the  Internuliona,  Treaty;
 and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  in  the
 matter?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minks-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  There
 was  shelling  of  the  Hussainiwala
 Headworks  by  Pakistan  resulting  in
 some  damage  to  the  Headworks
 structures.  The  Indus  Waters
 Treaty  does  not  provide  for  situa-
 tions  arising  out  of  stny  bomb-
 ing  or  shelling.  Under  the  Treaty,
 annual  proportionate  working  ex-
 penses  for  Hussainiwala  Headworks
 are  recovered  from  Pakistan  and  the
 cost  of  repairing  the  damage  caused
 by  the  shelling  will  bp  includeg  in
 these  expenses.

 Housing  Shortage
 R157.  Shri  Kolla  Venkaiah:  Will

 the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Director  of  the  National  Buildings
 Organisation  has  prepared  a  paper  on
 the  housing  shortage  in  E.C._AF.E,
 region:

 (b)  if  so,  the  main  feature  of  the
 paper;

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken
 by  Government  to  overcome  the
 housing  shortage  in  India  keeping  in
 view  the  steps  suggested  in  the  paper;
 and

 (d)  whether  Government  propose  to
 lay  a  copy  of  the  paper  on  the  Table?

 The  Minister  of  Works  and  Houws-
 ing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna}:  (a)
 to  (d).  A  copy  of  the  Paper  on  ‘Cur-
 rent  Housing  Policies  and  Programmes
 in  the  Countrics  of  the  ECAFE
 Region’  prepared  by  the  Director,
 National  Buildings  Organisation  as
 ECAFE  Consultant,  has  been  placed
 in  the  Parliament  Library.  In  so  far
 as  the  suggestions  made  in  the  Paper
 to  overcome  the  housing  shortage  in
 India  are  concerned,  necessary  action
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 is  already  under  the  consideration  of
 the  Government,
 Balance  of  Payments  Loan  frem  U.E.

 2i58.  Dr.  Sarojint  Mahishi:  कया!
 the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state:

 (a)  how  the  ‘Balance  of  Payments
 Loan  of  Rs,  3°3  crores  received  from
 U.K.  is  used  in  maintaining  a  flexible
 import  policy;  and

 (b)  the  quantum  of  loan  during  the
 year  1964-65,  for  this  purpose  and  how
 it  was  utilised?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  The  loan  is  not
 tied  to  imports  for  any  project  or  to
 imports  from  out  of  any  limited  list
 of  goods,  It  can  be  used  to  reimburse
 ourselves  for  payments  made  by  us
 after  the  2nd  August,  965  for  im-
 ports  from  U.K.  of  any  type  of  goods
 and  services  required  for  our  econo-
 mic  development  programmes.  Conse.
 quently  it  enables  us  to  exercise
 considerable  flexibility  as  to  the
 manner  of  its  use  as  a  constituent  of
 the  resources  which  determine  the
 import  policy.

 (b)  The  quantum  of  loan  for  thit
 purpose  during  the  year  1964-85  was
 £5  milion  (Rs,  20  crores)  and  it  was
 utilised,  as  this  loan  will  be,  for
 financing  the  import  of  various  types
 of  goods  and  services  required  for
 our  economic  development  pro-
 grammes  both  in  the  public  and  the
 private  sectors,  The  quantum  of  the
 balance  of  payments  loan  in  the
 current  year  is  also  £5  million,  of
 which  £5  million  was  made  avail-
 able  in  June  and  has  been  fully
 drawn,  In  each  of  the  earlier  three
 years  of  the  Plan  also  the  quantum
 of  balance  of  payments  assistance
 from  U.K.  has  been  £45  million.

 Conference  of  Building  Societies
 2159.  Shri  D.  D.  Puri:  Will  the

 Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  India  was  represented
 at  the  29-nation  Conference  of  Build-

 ing  Societies  ‘held  in  London  on  the
 4th  October,  1965;

 (b)  if  so,  the  decisions  taken  in  the
 Conference;  and

 (e)  whether  India  is  likely  to
 receive  any  assistance  in  the  pro-
 gTamme  for  extending  housing  facill-
 ties  in  India?

 The  Minister  of  Works  and  Hows.
 ing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna):
 (a)  No.

 (b)  and  (c).  The  proceedings  of  the
 Conference  have  not  yet  been
 received,

 एक  भारतीय  [  rer  विदेश  सें  एक  का रखना
 स्थापित  किया  जाना

 2160.  श्री  कपूर  सिह  :
 न  यचापाल  सिंह  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  एक
 भारतीय  को  विदेश  में  वनस्पति  थी  का  एक

 का  रखाना  स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  हूं  ;
 ज़ोर

 (ख)  यदि  हां,  तो  कितना  रुपया  विदेश
 ले  जाना  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्री  (श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )  :
 (क)  जो,  हां  ।

 (9)  लकद  रकम  भेजने  को  ग्रनमति
 नहीं  दी  गयी  है  ।

 Sale  of  Confiscated  Goede
 2161.  Shri  Kolla  |  Venkaiah:  Will the  Minister  of  Finance  be  Pleased to  state:
 ‘a)  whether  Goyernment  have  any Proposal  under  consideration  to  open depots  abroad  for  the  sale  of  eon-

 fiscated  smuggled  goods;
 (b)  if  s0,  in  which  countries:
 (९)  the  expenditure  involved:
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 (0)  whether  any  depots  have  also
 been  set  up  in  India  for  the  sale  of
 such  geods;  and

 (e)  if  so,  the  amount  of  such  goods
 sold  at  different  depots  in  India?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T,  T.
 Krishnamachari):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Does  not  arise.
 (d)  Yes,  Sir.
 (ec)  A  statement  showing  the

 amount  of  such  goods  sold  at  diffe-
 rent  depots  in  India  is  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary,  See  No.  L.7-5352/65. ]

 Hospital  in  Gulabi  Bagh,  Delhi
 2162.  Shri  Shiy  Charan  Gupta:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  there  was  a  provision
 in  the  Third  Five  Year  Plan  to  con-
 struct  a  hospital  in  Gulabi  Bagh  near
 Andha  Mughal  in  Delhi;

 (b)  if  so,  what  was  the  amount
 involved;

 (c)  the  progress  of  the  project  se
 far;  and

 (d}  the  reasons  for  the  delay?
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila

 Nayar):  (a)  Yes,
 (b)  Rs,  20  lakhs,  out  of  which  Rs.  l4

 lakhs  were  for  capital  works.
 (c)  and  (d),  Possession  of  the  land

 required  for  the  purpose  was  taken
 over  on  Sth  June,  1964,  However,  the
 land  is  heavily  squatted  upon  by
 unauthorised  persons.  Steps  to  evict

 ‘them  are  being  taken.

 Thugei  Jbompri  Seheme  in  Delhi
 2i63.  Shri  Shiv  Charan  Gupta:  Will

 the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  provision  for  Jhuggi  Jhom-
 pri  Scheme  for  Delhi  in  the  Third

 ‘Five  Year  Plan;
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 (b)  how  much  amount  has  been  uti-
 liged  upto  the  3lst  March,  965  (i)  for
 acquisitioning  of  land  and  (ii)  for
 development  purposes;

 (c)  how  many  plots  of  25  square
 yards  and  80  square  yards  have  been
 developed  and  allotted;

 (d)  how  many  quarters  have  been
 constructed  upto  the  3ist  March,  965;
 and

 (e)  how  many  plots  are  likely  to
 be  developed  and  quarters  censtruct-
 ed  by  the  3lst  March,  9687

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)
 Rs.  9.00  crores.

 (9)  (i)  For  acquisitioning  of  land
 Rs.  348.90  lakhs

 (ii)  For  development  purposes
 Rs.  798.50  lakhs

 (९)  Number  of  plots
 developed  &  allotted

 (upto  the  3lst  March,  965)
 25  Square  yards  15,637  10,812
 80  square  yards  3,803  3,565

 (d)  and  (ey.  No  tenements  have
 been  completed  so  far.  3,872  tene-
 ments  are,  however,  under  construc-
 tion  and  are  likely  to  be  completed
 by  July-August,  1966,  About  15,000
 additional  plots  of  25  square  yards
 are  also  likely  to  be  developed  by
 the  3ist  March,  1966.
 Zenal  Plans  under  Delhi  Master  Plan

 2i64.  Shri  Shiv  Charan  Gupta:  Wil!
 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  bow  many  zonal  plans  are  re-
 quired  to  be  prepared  by  the  Delhi
 Development  Authority  under  the
 Master  Plan  for  Delhi;

 (b)  how  many  plans  and  for  which
 areas  have  been  finalised  so  far;

 (c)  how  many  plans  are  under  pre-
 paration;  and

 (d)  how  much  time  it  would  take  to
 complete  this  work?
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 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Out  of  the  36  Zones  in
 which  the  total  urbanizable  area  of
 Delhi  (upto  98I)  has  been  divided,
 the  Delhi  Development  Authority  is
 required  to  prepare  the  Zonal  deve-
 lopment  plans  for  423  Zones,  The
 remaining  3  Zonal  Plans  are  to  be
 prepared  by  other  authorities.

 (b)  2]  Zonal  development  plans  for
 the  following  87९98  have  so  far  been
 finalised  by  the  Delhi  Development
 Authority:

 a  D-l  (Connaught  Place  and  its
 extension).
 D-4  (Parliament  Street  area).
 D-5  (DLZ.  area—Gole  Mar-
 ket  area).
 Cl  (Kashmere  Gate).
 C-2  (Qudsia  Garden).
 C-3  (Civil  Lines  area),
 C-ll  (Northern  Ridge}.
 C-l2  (Old  Secretariat).
 ‘D-17  (Nizamuddin  and  Jang-
 pura).
 D-8  (Kilokri).
 D-9  (Lajpat  Nagar).
 D-20  (Mubarakpur  Kotla).
 F-2  (Kailash,  Srinivaspuri and  Lajpat  Nagar  IV  area).
 F-3  (Siri  area).
 F-]  (Friends  Colony}.
 F-7  (Okhla).
 F-4  (Safdarjang).
 F-6  (Moti  Bagh).

 and  (20),  F-0  and  ‘F-16
 (Malvia  Nagar;  and

 (2l)  E-7  (Jhilmila).
 (८)  52.
 (d)  This  work  is  expected  to  be

 completed  by  March,  1967.
 Private  Colonies  in  Deibi

 ‘2165,  Shri  Shiv  Charan  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Health  be  pleased  to state:

 (a)  the  names  of  private  colonies  in Delhi  alongwith  the  number  of  real-
 dential  plots  therein  approved  by  the

 (2)
 (3)

 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)

 ¢0)
 qi)
 a2)
 13)

 qi4)
 qs)
 (18)
 7),
 (a)
 (19)

 ‘18,  I887  ।
 Sing)

 Written  Answers  6548

 erstwhile  Delhi  Improvement  Trust
 and  the  Delhi  Develop:  Provisional
 Authority  during  their  existence;  and

 (b)  the  names  of  private  colonies
 alongwith  the  be  idential
 Plots  therein  approved  by  the  Delhi
 Development  Authority  and  the  Muni-
 cipal  Corporation  of  Delhi  upto  th
 ist  October,  9657

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  and  (b).  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as
 available.

 Eagimeers  and  Geologists
 7i66.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Brij  Raj  Singh:
 Ghri  Gokaran  Prasad:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state  the  steps
 proposed  to  be  taken  by  Government
 to  achieve  close  co-ordination  between

 rs  and  geologists  and  to  develop
 specialization  in  engineering  geology?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  Close  liaison
 exists  between  engineers  and  geolo-
 gists.  Geologists  are  associated  with
 major  projects  from  the  investigation
 stage  to  the  completion  of  the  pro-
 jects.  The  Geological  Survey  of  India
 have  established  three  regional  units
 in  engineering  geology  for  assisting
 the  projects  located  in  the  respective
 Tegions.  Resident  Geologists  are
 posted  in  some  of  the  major  engineer-
 ing  projects  to  deal  with  geological
 problems.

 ngi

 There  ig  an  Engineering  Geology
 Division  in  the  Geological  Survey  of
 India,  consisting  of  officers  who  have
 specialised  in  engineering  geological
 problems.  In  order  to  further  deve-
 lop  specialisation  in  this  field,  the
 Geological  Survey  selects  Geologists.
 having  an  aptitude  for  this  type  of
 work,  from  its  cadre  and  gives  them
 in-service  training  in  the  subject.
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 Ralds  in  Kanpur  by  Income  Tax
 Authorities

 ‘2107,  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Himatsingka:
 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  5.  M.  Banerjee:
 Shri  Sidheshwar  Prasad:
 Shri  Hukam  Chand

 Hachhavatya:
 Shri  Bade:

 Will  the  Mini  of.  Finance  be
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 for  establishment  of  Panchayat  Samiti
 Industries  also,

 Construction  of  Quarters  for  Emplo- Yees  of  A.G.,  Orissa
 ‘2169,  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhukeshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 Pleased  to  state  the  progress  made  so far  in  regard  to  the  construction  of.
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Income  Tax  Officials  assisted  by  the
 City  Police  of  Kanpur  raided  a  num-
 ber  of  business  premises  in  the  city
 of  Kanpur  on  the  Ist  November,  965
 and  seized  unaccounted  cash  and  or-
 naments  worth  nearly  Rs.  20  lakhs;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  in  the  matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T,  T.
 Krishaamachari):  (a)  Ruds  were
 carried  out  but  the  value  of  unaccoun.
 ted  cash  and  jewellery  seized  was
 only  Rs.  4.4  lakhs.

 (b)  Investigations  are  in  progress.

 Panchayat  Samiti  Industries  in  Orissa
 2163.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  ullocated  to  Orissa
 for  the  establishment  of  Panchayat
 Samiti  Industries  in  the  State  during
 1965-66;  and

 (b)  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Planning  (Shri

 B.  R.  Bhagat):  a  and  (b).  The
 umount  allotted  by  the  Centre  to  the
 Orissa  State  Government  for  1965-66
 for  all  schemes  relating  to  Small
 Scale  Industries  is  Rs,  27  lakhs  (Rs.
 6.6  lakhs  as  loans  and  Rs.  0.4  lakhs
 as  grants)  and  this  includes  assistance

 residential  quarters  for  the  employees of  the  Accountant-General,  Orissa  at
 Bhubaneshwar?

 The  Minister  of  Finance  (Shrj  T.  T.
 Krishnamacharl):  Work  of  construc-
 tion  of  256  residential  quarters  of
 different  categories  was  awarded  in
 August  last  and  uptodate  roughly  25%
 of  the  work  has  been  done.

 Granta  to  Orissa
 2178.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Finance  be

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  any  lump-sum  grant

 has  been  made  to  the  Orissa  Govern-
 ment  for  Centrally  Sponsored
 Schemes  during  1965-66;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.

 s8.C.  &  S.T.  Employees  in  Office  of
 AG,,  Orissa

 2171.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dholeshwar  Meena:

 Will  the  Mirister  of  Finante  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  employees  work-
 ing  at  present  in  the  Accountant-
 General's  Office  at  Bhubaneshwar
 (Orissa);  and

 (b)  the  number  out  of  them  belong-
 ing  to  the  Scheduled  Tribes  and  Sche-
 duled  Castes,  separately?
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 The  Minister  of  Finance  (Shri  T,  T,
 Krishnamachari);  (a)  1826,

 (b)  Scheduled  Castes  14  Schedul-
 ed  Tribes  26.

 Nagarjunasagar  Project

 ‘2172,  Shri  Laxmi  Dass:  Will  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  water
 will  be  released  from  the  Nagarjuna-
 sagar  Project  for  irrigation  purposes
 in  June,  1968;  and

 (bd)  if  so,  how  much  area  will  be
 g@overed  from  that  water  supply?

 The  Deputy  Minister  in  the  Mimis-
 tey  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 @hyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes.

 qb)  About  3:8  lakh  acres.
 Seizure  of  Curreaqgy

 “2178.  Shri  Kindar  Lai;
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Finanee  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indian
 currency  amounting  to  Rs.  1,50,000,
 and  several  incriminating  documents
 have  been  seized  by  the  Officers  of
 the  Enforcement  Directorate  from  the
 Office  of  g  businessman  in  Central
 Bombay  in  the  first  week  of  Novem-
 ber,  ‘1965;  and

 (b)  if  so,  the  action  Government
 Propuse  to  take  in  the  matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishmamachari):  (a)  The  officers  of
 the  Enforcement  Directorate  at  Bom-
 bay  and  Madras,  searched  simultane-
 ously  on  5-ll-65,  cretain  premises  in
 Bombay  and  Madras  and  seized  Re.
 164,350,  in  Indian  currency  and  various
 documents.

 (b)  Further  enquiries  by  the  En-
 farcement  Directorate  are  under  way
 and  on  completion  of  the  same,  neces-
 sary  action  will  be  taken  under  the
 Foreign  Exchange  Regulation  Act,
 147,

 Irrigation ह  Power  Projects  im
 Mysore

 2114.  Shri  Linga  Reddy:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:
 (a)  the  number  and  names  of

 mrajor  power  and  irrigution  projecta
 started  in  Mysore  State  with  the
 Central  Assistance  in  the  First,
 Second  and  Third  Five  Year  Plans;

 (9)  the  amount  of  the  Central
 assistance  given  for  these  projects;

 (c)  how  many  of  them  have  been
 completed;  and

 (d)  how  many  shall  have  to  be
 taken  on  to  the  Fourth  Plan  for
 completion?

 The  Deputy  Minister  of  Irrigation
 and  Power  (Shri  Shyam  Dhar  Misra):
 (a),  (c)  and  (d)  A  statement  contain.
 ing  the  requisite  information  is
 attached.  Pan

 in  Library  See
 No.  LT-5353  (ii)  165.)

 (b)  No  earmarked  Central  assis-
 tance  for  any  individual  irrigation  or
 power  project  has  been  given  to  the
 Government  of  Mysore.  The  State
 Government  have,  however,  been
 given,  miscellaneous  loan  assistance
 every  year,  for  the  execution  of  their
 Plan  Projects,  including  the  irriga-
 tion  and’  power  projects  listeq  in  the
 statement  Jaid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5353  (ii)  /65.]

 Newsprint  as  Mosquito  Killer

 2I75.  Shri  Brajeshwar  Prasad:  Will
 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 stale:

 (a)  whether  the  attention  of  Govy-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news-
 item  published  in  the  Statesman,
 dated  the  l0th  November,  965  that  a
 Harvard  research  programme  has  dis-
 covered  the  news-print  used  by  the
 New  York  Timer  ag  a  source  for  a
 new  hormone  which  inhibits  sexual
 maturing  in  some  insects  and  can  be
 used  effectively  to  kill  mosquitoes;
 and
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 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  import  reasonable  amount  of
 the  said  news-print  for  experiment?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes.  The  Harvard  Uni-
 versity  is  being  contacted  to  obtain
 details  regarding  the  hormone  as
 well  ag  the  results  of  their  experi-
 ments,

 (b)  Does  not  arise  at  this  stage.

 सकती  की  प्रशिक्षण  देख,  कोटा

 ‘276.  श्री  सरोकार  लाल  बैरवा:  कया
 सिचाई  झोर  विद्युत  मंत्रो  यह  बताने  को  क्षा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  हूँ  कि  कोटा  (राजर-
 बान)  में  तकनीकी  प्रशिक्षण  केन्द्र  बन्द  किया
 जा  रहा  है  ;

 ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (ग)  यह  कहां  ले  जाया  जा  रहा  है  ;  शौर

 (घ)  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  शौर  बिश्षुत्‌  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 पगी  'क्याम धर  मिन)  :  (क)  शौर  (ख).

 जी,  हां  |  मितव्ययिता  लाने  के  लिये  प्र स्थायी
 रूप  से  ऐसा  किया  गया  है  ॥|

 (ग)  और  (घर).  प्रश्न  नहीं  उठता।

 विदेशों  मुद्रा  रखने  के  कारण  गिरफ्तारी

 2177.  भरी  झंकार  लाल  बरवा  :
 क्या  चित  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  9  नवम्बर,
 L965  के  रास-पास  तीन  व्यक्षितयों  को  विदेशों

 मुद्दा  रखने  के  कारण  दिल्ली  में  गिरफ्तार  किया
 गया  था  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  से
 कितना  विदेश  मुद्रा  पकड़ो  गई  बौर  उन
 व्यक्तियों  के  विवरण  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  पहुंची  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :
 (क)  ौर  (ख).  प्रवर्तन  निदेशालय  के
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 प्राधिकारियों  ने  4  नवम्बर  i965  को  नई
 दिल्‍ली  के  श्री  जगदीश  मित्तर  नाम  के  व्यक्ति
 के  पास  से  300  अमरीका  डालर  पकड़े  |
 श्री  जगदीश  मित्तर  तथा  दो  प्राय  व्यक्तियों
 को  जिन  पर  यह  सन्देह  था  कि  उनका  इस
 मामले  में  हाथ  था,  गिरफ्तार  कर  लिया  गया
 था  t  श्री  जगदीश  मित्तर  के  खिलाफ  मामले
 का  प्रवर्तन  निदेशक  ने  न्याय  निर्णय  कर  दिया
 है  ।  गिरफ्तार  किये  गये  बाकी  दो  व्यक्तियों
 को  बाद  में  रिहा  कर  दिया  गया  ।

 राज्यों  के  विद्युत्‌  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 2178.  ी  सरोकार  लाल  बैरवा  :
 ग्न  वॉरियर  :
 श्री  वाधुवेबल  तार  :

 क्या  सच्चाई  जौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में
 नवम्बर,  965  में  राज्यों  के  सिंचाई  शौर
 विद्युत्‌  मंत्रियों  को  एक  बैठक  प्रा पात कालीन
 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  योजनाझों  पर  विचार
 करने  के  लिये  हुई  थी  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  में  क्‍या  क्‍या
 निर्णय  किये  गये  ?

 सिचाई  जौर  बिद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 भी  क्ष्यामघर  मिस्र:  (क)  शौर  पख)

 राज्यों  कै  सिलाई  व  बिजली  मंत्रियों  का  एक
 सम्मेलन  26  बौर  27  नवम्बर,  LUGS  की
 दिल्ली  में  हुआ  था  t  जिन  विषयों  पर  विचार
 विमर्श  हुआ  उन  में  से  कुछ  ये  हैं  :  सिचाई  व
 बिजलो  को  उन  परियोजना प्र ों  के  का यान् वन
 की  गति  में  तेजी  लाने  जो  कि  निर्माण  को
 अप्रिय  अवस्था  में  है  ताकि  ग्र गले  दो  से  फोन
 वर्ष  के  दौरान  एसी  परियोजनाओं  से  प्रधिकतम
 लाभ  उठाया  जा  सके  ।  विविध  तथा  बहुबीज
 ज्स्योत्पादन,  जहां  सम्भव  हो,  के  लिये  तथा
 पम्पों  को  बिजली  देने  के  लिये  ग्राम  विद्युत्‌
 की  गति  में  तेजी  लाने  के  लिये  उच्च  प्राथमिकता
 देने  की  क्‍ग्रावश्यकता  पर  भी  बल  दिया  गया  t



 6555  Written  Answers  AGRAHAYANA  ‘18,  1887,  (SAKA)  Written  Answers  6556

 Eanjit  Hetel,  Dethi

 2179.  Shri  Mohammeg  Koya:  Will
 the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Ranjit  Hostel,  Delhi
 was  origimally  intended.  for  ladies;
 and

 (b)  if  m  the  reasons  for  corverting
 it  into  a  Hotel?

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b).  In  1962,  the  rules  for  allotment
 of  Government  houses  in  Delhi  provi-
 deg  that  single  men  and  women  offi-
 cers  would  not  eligible  for  allot-
 ment.  There  was  g  demand  for  hos-
 tel  accommodation  for  1427,  single
 men  and  2l5  single  women  officers.
 To  meet  this  demand  a  proposal  for
 construction  of  a  men's  hostel  on  Lodi
 Road  and  of  a  women's  hostel  on
 Maharaja  Ranjit  Singh  Road  was
 mooted.  The  construction  of  the  hos-
 tel  on  Maharaja  Ranjit  Singh  Road
 with  280  rooms  was  sanctioned  in
 March  1963,  Later  that  year,  the
 Cantral  Government  took  a  decision
 that  the  distinctlon  between  aingle
 and  family  officers  for  purposes  of
 allotment  of  Government  accommoda-
 tion  should  be  annulled  and  that  ain-
 gle  officers  should  also  become  eligible
 for  allotment  of  Government  accom-
 modation  from  the  general  pool  just
 like  married  officers.  Further,  the
 Ministry  of  Works  and  Housing  touk
 over  the  Working  Girls'  Hoste]  on
 Curzon  Road  with  accommodation  for

 and  Ranjit  Plostels  should  be  con-
 verted  into  Government  Hotels.

 New  Office  Buildings
 2180,  Shri  Lakhmu  Bhawani:  Will

 the  Minister  of  Works  asd  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 new  office  buildings  are  to  be  con-
 atructed  on  the  plots  where  the  Offices
 of  the  Estate  office  and  Director-
 General,  loyment  and  Training
 were  so  far  located;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Works  and  Housing
 (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b),  No  building  is  to  be  built  on  the
 site  where  the  hutments  occupied  by
 the  Directorate  of  Estates  formerly
 stood.  Thig  area  is  to  be  kept  open
 under  the  Master  Plan  of  Delhi,  The
 site  of  the  hutments  occupied  by  the
 Directorate  General  of  Employment
 and  Training  will  be  ulilised  partly
 for  an  office  building  and  partly  for
 Parliamentary  buildings.  The  office
 building  will  provide  about  ‘1.62  lakhs
 square  feet  of  office  space  at  an  esti-
 mated  cost  of  Rs.  69.24  lakhs,  exclu-
 ding  departmental  charges.  Details
 of  the  Parli  tary  bulldi  have
 not  yet  been  finalised.

 Gold  Smugriing  ४  UP.
 3i8].  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  Kindar  Lal;
 Will  the  Minister  of  Fimance  be

 about  258  women.  A  separate  ladies’
 pool  of  accommodation  was  also
 created  to  ease  the  housing  problem
 of  lady  officers  of  Government.  In
 the  light  of  these  developments,  it
 was  felt  that  there  was  no  longer  any
 need  for  separate  hostels  for  single
 men  and  women  officers.  It  was
 consequently  decided  that,  as  there
 was  also  an  acute  shortage  of  hotel
 accommodation  in  Delhi  which  pre- vented  foreign  tourists  of  moderate
 means  from  visiting  India  in  large
 numbers  and  valuable  foreign  ex-
 change  was  thus  being  lost,  .he  Lodi

 Pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  fitty-

 six  tolas  of  allegedly  smuggled  gold
 bave  been  seized  from  the  possession
 of  a  goldsmith  in  Baharaich  District,
 Uttar  Pradesh  by  the  Central  Customs
 authorities  on  40  November,  l068;
 and

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  the
 matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  On  l4th  Novem-
 ber,  965  the  Central  Excise  Officers
 apprehended  a  gold  dealer  of  Bahar-
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 aich  at  Lucknow  and  seized  650.040
 Bramg  (55.73  toals)  of  gold  bearing
 foreign  markings  ang  valued  at  Rs.
 3489/—  at  international  rate  from  him.

 (b)  The  person  was  urrested.
 vestigations  are  in  progress.

 In-

 Pewer  Production  im  States
 2I82.  Shri  Reddiar:  Will  the  Minis- ter  of  Irrigation  and  Power  he  pleasej to  state:

 (a)  the  quantum  of  power  produced at  present  by  each  State;  and

 (b)  the  q  of  power  supplied to  industry  and  to  lift  irrigation  in each  State?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minty- try  of  Irrigation  and  Power  (Shri Shyam  Dhar  Misra):  (a)  and  (b).  A statement  giving  the  requisite  infor- mation  is  laid  on  the  Table  of  the House  [Placed  in  Library—See  Nb.
 LT-5354/65],

 LLC,  Felieies
 ‘2183  Shri  M,  Banerjee:  Wil)  the Minister  of  Finance  be  pleased  to ntate:
 (४)  whether  the  Practitioners  of Ayurveda  are  registered  by  the  Life Insurance  Corporation  for  Purposes  of

 medical  examination  of  policy  holders; an

 Recommendations  ma.'s  ivthe  Unani  Ad-
 wHory  attic

 December  9,  965
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 (b)  the  position  of  practitioners  of
 Unani  system  of  medicine  in  this  re-
 gard?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T,  T.
 Krishnamachari):  (a)  and  (b).  Practi-
 tioners  of  indigenous  system  of  medi-
 cine  are  eligible  for  appointment  as
 authorised  Medical  Examinors  of  the
 Corporation  in  areas  where  allopathic
 practitthners  are  not  available  within
 a  reasonable  distance,  provided  they
 hold  qualification  in  Integrated  Me-
 dician  and  have  been  trained  in  and
 have  adequate  experience  cf  the  use
 of  diagnostic  techniques.

 Unani  Advisery  Committee

 21s,  Shri  5.  M.  Banerjee:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  functions  of  the  Unani  Ad-
 visory  Committee;

 (b)  the  recommendations  made  by
 the  Committee  during  the  last  5  years;
 and

 (c)  the  action  taken  thereon?
 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila

 Nayar):  (a)  The  functions  of  the
 Unani  Advisory  Committee  are:—

 (i)  to  examine  and  evaluate
 schemes  of  research  in  Unani,
 and

 (ii)  to  recommend  the  extent  of
 financial  assistance  to  be
 given,

 (b)  and  (c).  A  statement  is  given below:  dl

 Action  taker.

 be  Formulation  of  uniform  syllabus.
 of  a  Post-¢ ing-cum-  Research  Cenire,  ‘Train-

 a  ScuiMR  up  ef  Pharmacopecia  Comin
 Tee,
 Appoinment  of  technical  staff  in  the Ministry.

 ६,  Translation  of  important Uinani  medicine.
 books  of

 ी,  vriferm  syllabus  kas  been  criwr  rp.
 Establisl.ment  of  a  Centre  in  the  Aryrw- vedic  and  Unani  Tibbia  College,  Delhi.

 is  under  cxamunation.
 This  has  been  sctup,

 This  has  been  implemenied.
 This  is  under  consideraticn.
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 Uneni  System  of  Medicine

 2185,  Shri  5S.  M,  Banerjee  will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to
 State:

 (a)  the  steps  being  taken  or  pro-
 Posed  to  be  taken  to  utilise  gainfully
 the  vast  and  rich  resources  of  the
 Unani  system  of  medicine,  thereby
 effecting  a  substantial  saving  in  the
 foreign  exchange  by  reducing  import
 of  medicines;  and

 (b)  whether  Government  have  exa-
 mined  the  possibilities  of  research  in
 the  Unanj  system  of  medicine  which
 can  be  defence-oriented?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  The  Working  Group  for
 Indigenous  Systems  of  Medicines  for
 the  Fourth  Five  Year  Plan  Projects
 have  recommended  4a  number  of
 schmes  for  unanj  which  have  been
 suggested  for  inclusion  in  the  Fourth
 Plan.  It  is  possible  that  in  the  long
 run  when  these  schemes  are  imple-
 mented,  there  may  be  a  saving  of
 foreign  exchange  due  to  reduced  im-
 port  of  medicines

 (b)  This  js  being  examined.

 Graduates  In  Unani  System  of
 Medicina

 2186,  Shri  5.  M.  Banerjee:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Unani  Graduates

 पालना,  राजस्थान  में  तापीय  बहुत  संबंध
 2187.  बी प०  ला०  आसपास  :  क्‍या

 सिचाई  शौर  बिद्दू  मंत्री  25  फरवरी,  r465
 के  प्रतारांकित  प्रशन  संख्या  372  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पालना  में  तापीय  विद्युत
 संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  राजस्थान  सरकार
 से  इस  बीच  मिल  गया  है  ;  ौर

 (@)  यदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  शोर  विद्युत्  संकलन  सें  उपमंत्री
 (श्री  इ्यामघर  सिवा:  (क)  जी,  नहीं  t

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Comumittes  to  Examine  Permanent
 Staff  Requirements

 e8.  Shri  Warier:
 Shri  Eewara  Eeddy:
 Shri  Vasndevan  Nair:

 Will  the  Minister  of  Fimanse  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Committee  was  set
 up  to  per  re-
 quirements  of  different  Departments
 as  recommended  by  the  Second  Pay
 Commission  in  para  2  chapter  XLVI
 of  their  Report;  and

 (b)  if  not;  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Schemes  so  far;  and
 (b)  if  none,  steps  Government  pro-

 Pose  to  take  in  that  direction?
 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila

 Nayar):  (a)  Information  is  being  col-
 lected.

 (b)  State  Govxernments  have  been
 requested  to  give  training  in  Family
 Planning  methods  to  the  holders  of
 degrees  or  diph  in  indig
 aystem  of  medicine  before  can  be
 appointed  to  the  Family  anning
 Programmes.

 200(  Ai)  LS—4

 rishnamachari}:  (a)  No,  Sir.
 (b)  The  Cammissons's  recommenda-

 tion  was  carefully  considered.  It  was
 felt  that  ination  of  permanent
 staff  requirements  of  all  the  Depart-
 ments  of  Govt.  by  one  or  two  Com-
 mittees  would  take  long  and  unduly
 delay  the  issue  of  revised  orders.  Ac-
 cordingly,  in  March  960  instructions
 were  issued  authorising  conversion  of
 80  of  the  temporary  posts,  which
 had  been  in  existance  for  a  continuous
 period  of  not  less  than  3  years  and
 were  required  for  work  of  g  perma-
 nent  nature,  into  permanent  ones,
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 प्रसूति  गृह
 2i89.  बनी  म  लिमये  :  क्‍या  स्वास्थ्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 (क)  कया  यह  सच  हैं  कि  खड़िया  ग्राम,
 काया  बरियारपुर,  मुंगेर  के  ग्रामवासियों  ने
 उस  गांव  में  एक  “प्रगति-गृह'  बनाने  के  लिए
 उनके  मंत्रालय  के  पास  अर्जी  भेजी  थी  ;

 (ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  के  निदेश  पर  स्वास्थ्य  सेवा  आयोग
 बिहार  के  निदेशक  ने  प्र सैनिक  शल़्य  चिकित्सक,
 मुंगेर  से  i8  जनवरी,  965  को  पूर्ण  रिपोर्ट
 मांगी  थी  ;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  रिपोर्ट  मिल
 गई  है  कौर  यदि  हां,  तो  उस  की  मुख्य  बातें
 क्या हैं  ;  और

 (9)  क्‍या  ऐसे  प्रसूति-गृह  बनाने  के  लिए
 किसी  केन्द्रीय  योजना  कै  अन्तर्गत  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  कोई  सहायता  दी  जा  सकती  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (sto  सु झोला  नायर)  :
 (क)  शौर  (ख).  जी  नहीं  ।

 (ग)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (घ)  प्रस्ताव  का  व्यौरा  जाने  बिता
 उत्तर  देना  संभव  नहीं  है  ।

 Backward  Regions
 2I80,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  States  with  regions
 determined  as  backward  on  the  basis
 of  the  indications  given  by  the  Plan-
 ning  Commission  have  made  addi-
 tional  financial  provisions  in  their
 Third  Five  Year  Plan  for  the  develop-
 ment  of  those  regions;  and

 (b)  if  so,  the  State-wise  figures  of
 auch  allocations?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat):  (a)  and  (b).  While  no
 specific  additional  provision  was  made

 DECEMBER  9,  965  Written  Answers  6562

 for  al]  such  regions,  the  programmes
 for  develop!  of  such  regi  were
 financed  as  part  of  fhe  State  Plans.
 Special  attention  was  given  to  some  of
 the  areas  like  Ladakh  in  the  State
 of  Jammu  &  Kashmir,  certain  Eastern
 districts  in  Uttar  Pradesh  and  the  hill
 districts  of  Assam,  Punjab  and  Uttar
 Pradesh.

 Freese  Dried  Plasma
 ‘2191.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:
 (a)  the  names  of  Centres  for  pro-

 cessing  and  production  of  freeze  dried
 human  plasma  and  how  many  of  them
 have  started  production;

 (b)  how  many  bottles  of  dried
 Plasma  have  been  produced  upto  the
 l5th  October,  1965;  and

 (c)  the  arrangementg  made  for
 liquid  plasma  and  for  how  ‘ong  it  can
 be  preserved  in  good  condition?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (c).  The  information
 is  given  in  the  statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary  See  No.  LT/5355/65.]

 Amistanee  to  Sugar  Indostry
 2192,  Shri  Vishwanath  Pandey:  Will

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 sugar  industry  has  urged  Government
 to  provide  substantial  increase  in  the
 cash  credit  limit  and  a  reduction  in
 the  Bank  margins  to  achieve  the
 Third  Plan  target  of  3,500,000  metric
 tonnes  of  sugar  in  the  ensuing  sugar
 season;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari);  (a)  Yes.

 (b)  The  needs  of  the  sugar  industry
 have  been  taken  into  consideration
 while  framing  the  credit  policy  for
 the  current  busy  season.
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 Smuggling  in  Bombay
 2i93,  Shri  Himatsingka:

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Will  the  Minister

 Pleased  to  state:
 of  Finance  be

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  gold
 and  luxury  consumer  goods  valued  at
 Rs,  1  lakhs  were  seized  in  Bombay
 on  the  l8th  November,  1965;

 (b)  jf  5०,  whether  it  is  also  a  fact
 that  the  smuggled  gold  had  foreign
 markings;

 (९)  if  so,  the  action  taken  against
 tthe  culprits;  and

 (d)  the  consumer  goods  seized?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  and  (b).  On
 l8th  November,  965,  830  tolas  of  gold
 bearing  foreign  markings  and  valued
 at  Rs,  (51,875/-  at  the  internatioral
 rate,  10,532/-  watches,  Rs.  40,000/-  of
 Indian  currency  and  other  consumer
 goods  worth  about  Rs.  3,04,350/-  were
 seized  at  different  places  in  Bombay.

 (९)  Two  persons  were  arrested.  The
 cases  are  under  investigation

 (d)  Besides  watches,  the  consumer
 goods  were  textiles,  record  players,
 transistors,  playing  cards,  blades  and
 fountain  pens.

 Educational  Allowance  to  Govern-
 ment  Employees

 2i94.  Shri  Jedhe:
 Shri  V,  T.  Patit:

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some
 Government  employees  are  paid  edu-
 cational  allowance  monthly  on  sub-
 mission  of  a  certificate  once  only  in
 an  academic  year  from  the  educa-
 tional  institutions;

 Finance  be

 (b)  wehther  it  is  also  a  fact  that
 the  actual  tuition  fee  is  refunded  only
 to  Government  employees  on  quarter-
 ly  basis  and  that  too  after  the  sub-

 mission  of  the  tuition  fee  receipts  for
 all  the  previous  three  months;

 (९)  if  so,  the  reasons  for  this  dis-
 crimination;

 (d)  whether  Government  also  pro-
 pose  to  refund  the  actual  tuition  fees
 monthly  on  the  same  basis  as  ics  done
 in  the  case  of  payment  of  educational
 allowance;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari  (a)  No,  Sir,  The
 educational  allowance  is  paid  monthly
 at  fixed  rates  on  the  basis  of  certi-
 ficate  to  be  furnished  by  Government
 servants  twice  a  year.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  Unlike  the  Children's  Educa-

 tional  Allowance,  which  is  paid
 monthly  at  fixed  rates,  the  scheme  of
 reimbursement  of  tution  fees  provides
 for  reimbursement  of  fees  actually
 paid  only.  This  necessitates  proper
 verification  prior  to  payment.  To
 avoid  unnecessary  work  all  round,  re-
 imbursement  is  made  on  a  quarterly
 insteaq  of  monthly  basis.

 (8)  No,  Sir,
 (e)  Lf  reimbursement  of  tuition  fees

 is  made  monthly  it  will  increase  tre-
 mendously  the  work  in  all  adminis-
 trative  offices.

 Industria]  Projects  Built  with  Soviet
 Assistance

 ‘2185.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleas-
 ed  to  state:

 fa)  the  total  number  of  industrial
 projects  which  have  been  built  in
 India  with  the  Russian  collaboration
 or  cooperation  till  the  30th  November,
 1965;  and

 (b)  the  kind  of  assistance  given  by
 the  Soviet  Union?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Erishnamachari  (a)  and  (b).  The
 Government  of  the  USSR  have  ex-
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 tended  seven  credits  of  the  total  value
 of  Rs,  484.3  crores  for  the  implemen-
 tation  of  severa]  development  projects
 in  India.  A  statement  indicating  the
 projects  financed  under  the  Soviet
 Credits  is  given  below:

 STATEMENT
 l,  Steel  Plant  at  Bhilai  and  its  ex-

 pansion.
 2,  Steel  Plant  at  Bokaro.
 3.  Refractories  Plant  at  Bhilai,
 4.  Steel  Foundry  for  Railways  at

 Naini,  Allahabad.
 5.  Heavy  Machine  Building  Plant

 at  Ranchi  and  its  expansion.
 6  Coal  Mining  Machinery  Plant  at

 Durgapur  and  its  expansion,
 nw  Coal  Mining  Projects  at  Korba.

 8.  Coal  Washery  at  Kathara.
 9.  Thermal  Power  Station  at

 Neyveli  and  its  expansion.
 10.  Thermal  Power  Station  at

 Singrauli.
 ll.  Expansion  of  Thermal  Power

 Station  at  Korba.
 in  Hydro-electric  Power  Station  at

 Right  Bank  of  Bhakra.
 13  Antibiotics  Project  at  Rishikesh.
 4  Surgical  Instruments  Project  at

 Madras.
 15.  Synthetic  Drugs

 Hyderabad.
 ‘16.  Precision  Instruments  Plant  at

 Kotah.
 l7.  Precision  Instruments  Plant  at

 Palghat.

 Project  at

 I8.  Heavy  Electricals  Plant  at
 Ranipur.

 i9.  Compressors  and  Pumps  Project
 at  Naini,  Allahabad.

 20.  Oil  Refinery  at  Baraunij  and  its
 expansion.
 2l.  Oil  Refinery  at  Koyali  and  its  ex-

 pansion.
 22,  Exploration,  development

 production  of  oil  and  gas
 and
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 Anandapur  Barrage  Scheme
 2I%,  Shri  Gokulananda  Mohanty:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  investigation  of
 Anandapur  Barrage  Scheme  meant  to
 augment  the  inadequate  water  supply
 of  Hadgarh  Dam  Project  of  Orissa
 has  now  been  completed;  and

 (b)  if  s0,  the  amount  Government
 Propose  to  provide  for  expenditure
 on  the  scheme  during  the  running
 work-season?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  project
 report  is  under  preparation  by  the
 State  Government.

 (b)  Does  not  arise.

 National  Defence  Gold  Bonds  aad
 Defence  Loans  Schemes

 ‘21st,  Shri  D.  C.  Sharma:
 Bhri  Kolla  Venkaiah;
 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Himatsingka:
 Shri  Buta  Singh:
 Shri  P.  हू,  Deo:
 Shri  Narasimha  Reddy:
 Shri  Onkar  Lal  Berwa:
 Shri  Krishnapal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  total  subscription  to  the
 National  Defence  Gold  Bonds  Scheme
 upto  the  30th  November,  1985;  and

 (b)  the  total  subscription  to  the
 two  National  Defence  Loans  Schemes
 upto  the  30th  November,  19657

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.
 T.  Erishnamachari):  (a)  and  =  (b).
 The  subscriptions  received  upto  3th
 November,  965  are:
 National  Defence  Gold

 Bonds,  i980  2520  Kilograms
 4b  National  Defence

 Loan,  7968  Re  7.9§  crores
 44%  National  Defence

 Loan,  972  Ra-  6-59.  erores



 6567  Written  Answers  AGRAHAYANA  18  987
 (san)

 Written  Answers  6568

 Conf  of  Chai  of  State
 Electricity  Boards

 ‘2198.  Shri  Muthisah:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Shri  Linga  Reddy:
 Shri  Shree  Narayan  Das:
 Shri  Wartor:
 Shri  Vasudevan  Nalr:
 Shrimat!  Maimoona  Sultan:

 Will  the  Minister  of  Irrigatlon  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Conference  of  the
 Chairmen  of  the  State  Electricity
 Boards  was  held  at  New  Delhi  on  the
 24th  November,  1965;

 (b)  if  so,  the  important  subjects
 discussed  thereat;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken
 on  the  recommendations?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes,  Sir.
 The  Conference  was  held  on  two  days
 ie.  24th  and  25th  of  November,  1965.

 (b)  and  (c),  A  summary  of  the
 conclusions  reached  at  the  Conference
 of  the  Chairman  of  State  Electricity
 Boards  held  on  24th  and  25th  Novem-
 ‘ber,  965  is  placed  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library—
 Bee  No.  LT-5356/65).

 Fertility  Drugs
 2199.  Shri  Brajeshwar  Prasad:  Will

 ‘the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government's  attention
 hag  been  drawn  to  the  news  published
 in  ‘Life  (Vol.  39  No.  4)  dated  the
 23rd,  August  1988"  that  administration
 of  two  fertility  drugs  ‘Pergonal’  and
 ‘Extractions  of  Gonadotrophics’  have
 yielded  wonderful  results;  and

 (9)  if  so,  whether  Government
 propose  to  iraport  these  drugs  for  ex-
 perimental  purposes?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes,  the  news  about  the
 fertility  drugs  in  question  has  come
 to  the  notice  of  the  Government.

 (b)  The  drugs  are  still  said  to  be
 undergoing  trials  in  other  countries
 and  knowledge  about  them  is  also
 limited.  There  is  no  proposal  of  im-
 Porting  it  for  experimentation  at  pre-
 sent,

 Lean  frem  U.K.

 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Shri  Ramanang  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  British  Govern-
 ment  have  advahced  24  million
 Sterling  to  India  in  part  performance
 of  the  Agreement  recently  signed  for
 a  Joan  of  0  million  Sterling;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  credit
 in  part  performance  of  the  Agree-
 ment?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishmamachari):  (a)  and  (b).  The
 recently  signed  agreement  for  a  gene-
 ral  purpose  loan  of  £  0  million  pro-
 vides  that  the  Government  of  India
 may  draw  upon  it  to  reimburse  itself
 for  payments  made  in  sterling  after
 the  2ng  August,  965  for  imports  from
 U.K.  of  goods  and  services  required
 for  our  programmes  of  economic
 development.  Accordingly  a  sum  of
 £  2.87  million  (Rs.  3.83  crores)  was
 drawn  up  to  25th  November,  965
 from  this  loan.  The  loan  can  be
 drawn  upon  by  the  Government  of
 India  as  and  when  required  by  it  on
 pre:  tion  of  fy  doc  ta;
 there  is,  therefore,  no  question  of  part
 performance  by  the  British  Govern-
 ment.  The  entire  loan  is  expected  to
 be  drawn  before  the  terminal  date  viz.
 30th  June,  1966.
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 राजस्थान  के  बाड़मेर  कौर  जैलसमेर
 क्षेत्रों  में  सिचाई

 2201.  यो  प्रकाबार्बार  शास्त्री  :
 शो  जगवेव  सिंह  सिद्धान्त  :

 क्या  सिचाई  झोर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  राजस्थान  के  बाड़मेर
 शौर  जैसलमेर  क्षेत्र  में  पाइप  लाइन  से  पानी
 पहुंचाने  की  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार
 कर  रही  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  परियोजना  पर
 कितना  प्र नुमा नित  खर्च  होगा  ;  शोर

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय
 अब  हक  किया  जायेगा  ?

 सच्चाई  झोर  विद्युत्‌  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 की  श्याम  घर  लीना:.  (क)  राजस्थान  की
 सरकार  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  वे  बाड़मेर
 ओर  जैसलमेर  को  पानी  ले  जाने  की  किसी
 भी  ऐसी  स्कीम  पर  विचार  नहीं  कर  रह  हैं  ।

 (ख)  और  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिल्ली  में  सार्वजनिक  नल

 2202.  भी  हुक्म  नद  कछवाय  :
 श्री  बड़े  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगी  कि

 (कच  दिल्‍ली  नंबर  निगम  द्वारा  दिल्‍ली
 मे  अधिकांश  गारबशतिक  नलों  को  हटाने
 जाने  के  संबंध  मे  लि!  गये  निर्णय  के  फिर  रूप
 लातों  द्वारा  डानुभय  की  जाने  बाली  कठिनाई
 की  दिली  में  रखते  हुए,  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार
 में  लीग  को  en  ने  करने  ते  सम्बन्ध  में  कोई
 जा रेण  जारी  किया  है  ;

 दक  यी  बैद्य  सरकार  ने  निगम  को
 पान  की  अधिकतम  सप्लाई  करने  के  बारे
 में  भी  कोई  आदेश  जारी  किया  है  ;  बौर
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 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  मंजी  (डा०  घोला  नायर)  =
 (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  केन्द्रीय  सरकार  दिल्ली  नगर.
 निगम  से  सम्पर्क  बनाये  हुये  है  और  दिल्ली
 की  प्र भि वृद्ध  जनसंख्या  की  बढ़ती  हुई  मांगों:
 की  पूति  के  लिये  दिल्ली  में  पानी  की  पूति  को
 बढ़ाने  के  लिये  दिल्‍ली  नगर  निगम  पहले  से  ह्
 कार्यवाई  कर  रहा  है  ny

 (ग)  जी,  नहीं  t

 Golq  seized  from  Passengers  at.
 Allahabad

 2203.  Shri  Kindar  Lal;
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Fimamce  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  gold
 weighing  about  660  tolas  valued  at
 Rs,  .5  lakhs  was  seized  from  two
 passengers  at  the  Allahabad  Railway
 Station  on  the  23rd  November,  965
 by  the  Central  Customs  and  Excise
 Staff;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  the
 matter

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamacharl):  (a)  In  the  early
 morning  of  24th  November,  965  the
 Central  Excise  Officers  seized  660
 tolas  of  foreign-marked  gold  valued
 at  Rs.  4I,250|-  at  the  international
 rate  from  two  passengers  at  Allaha-
 bad  Railway  Station.

 (b)  Both  the  passengers  were  af-
 rested  und  afterwards  released  on
 bail.  The  matter  is  under  investiga-
 tion,

 Selzure  of  Gold  at  Allepey
 2204.  Shri  Kindar  Lal:

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Finamee  be

 pleased  to  state:
 (a)  whether  it  Is  a  fact  that  600

 grams  of  gold  were  seized  on  the
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 23rd  November,  965  at  Alleppey
 (Kerala)  by  the  Golg  Control  Official
 of  the  Central  Excise,  Cochin  from
 jewellery  shop  in  Mullakhai;  and

 (bd)  if  so,  the  action  taken  in  this
 regard?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamacharl):  (a)  430.300  grams,
 of  gold  including  ornaments  were
 seized  from  a  licensed  dealer's  shop
 at  Alleppey  on  the  23rd  November,
 965  for  alleged  contravention  of  Gold
 Control  Rules.

 (b)  Departmental  proceedings  are
 being  taken  to  adjudicate  the  case

 Committes  of  Economists
 2205.  Shri  Shree  Narayan  Das:  Will

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  suggestion  to  form
 a  C  tee  of  omists  to  deal
 with  certalp  fiscal  matters  during  the
 emergency  has  been  considered;  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arige.

 Evictien  from  Shops  and  Quarters  in
 Government  Colonies

 2206.  Shri  Valvi:
 Shri  P.  R.  Chakraverti:

 Will  the  Minister  of  Works
 Housing  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  in  which
 allottees  of  shops  in  Govermment
 colonies  and  quarters  in  the  General
 Pool  accommodation  in  New  Delhi
 were  served  with  notices  ordering
 Eviction  from  the  respective  shops
 and  quarters  on  charges  of  subletting
 during  this  year  till  September;

 and

 (b)  how  many  of  these  allottees
 preferred  appeals  within  the  pres-
 cribed  period  and  how  many  of  these
 appea's  were  dispwed  of  within  the
 notice  period;

 (९)  what  is  the  time-limit,  if  any,
 umder  the  rules  on  the  time  taken  for
 the  disposal  of  these  appeals,  if  so,
 whether  these  are  supposed  to  be
 disposed  of  within  the  prescribed
 notice  period;  and

 (d)  the  number  of  cases  in  which
 penal  rent  was  imposed  for  the  fai-
 lure  to  vacate  within  the  period  of
 notice,  and  how  many  of  them  had
 to  suffer  penalty  of  levy  of  rent  on
 market  rate  while  still  waiting  for
 the  disposal  of  appeals  made  by  them
 within  the  preseribeq  period?

 The  Minister  of  Works  and  Hous-
 ing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna):  (a)
 There  were  28  cases  in  which  allottees
 of  shops  in  Government  colonies  were
 issued  notices  ordering  eviction  of
 unauthorised  occupants  ag  the  allot-
 ments  had  been  cancelled  in  the  name
 of  allottees  on  the  ground  of  sublet-
 ting.

 (b)  Appeals  were  filed  in  the  courts
 of  law  in  26  cases.  Seven  of  those
 appeals  have  been  disposed  of.

 (९)  No  time  limit  is  preacribed
 under  the  Public  Premises  (Eviction
 of  Unauthorised  Occupants)  Act,  958
 or  in  the  Rules  framed  thereunder  for
 disposal  of  these  appeals  by  the
 Court.

 (d)  In  all  the  28  cases,  enhanced
 rent  was  imposed,  ns  a  result  of  can-
 cellation  of  allotment.  Only  In  five
 cases,  rent  d  oat  the  enhanced
 tates  has  been  paid.

 Rent  payable  for  Government  Ac-
 commodation  In  New  Delhi

 2207.  Shri  Kashi  Kam  Gupta:  Will
 the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  standard  rent
 payable  under  F.  R.  45-छ  and  pooled
 standard  rent  under  45-A  for  types
 TI  and  II]  accommodation  in  the  vari-
 ous  localities  of  New  Delhi;  and

 (b)  the  amount  of  rent  charged  on
 the  basis  of  market  rates  for  the
 above  two  types  of  accommodation?
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 The  Minister  of  Works  and  Housing (Shri  Mebr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b).  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House,  [Placed  in  Library
 See  No.  LT-5357/65].

 Tawa  Praject
 2208.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  proposals  to  make  available
 additional]  Central  assistance  during the  current  year  for  financing  the
 Tawa  Multi-purpose  Project,  Hoshan-
 gebad,  Madhya  Pradesh  over  and
 above  the  allocation  in  the  State
 Plan;

 (b)  ॥  90,  the  details  thereof;  and
 (९)  if  not,  the  reasons  therefor?
 The  Deputy  Minister  im  the  Minis-

 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  and  (b).
 The  Central  Government  have  sanc-
 tioned  additional  assistance  for  financ-
 ing  Tawa  Project  to  the  extent  of
 Rs.  |  crore  during  the  current  year
 over  and  above  the  allocation  in  the
 State  Plan.

 (c)  Does  not  arise.
 Former  Employees  of  Bank  of  China

 2209,  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Flaance  be  pleas-
 ed  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  2298  on  the
 8th  September  945  regarding  for-
 mer  employees  of  the  Bank  of  China
 and  state:

 (a)  whether  the  amounts  due  in-
 cluding  the  retrenchment  compensa-
 tion  claims  have  been  paid;

 (b)  if  so,  when;  ang
 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and

 when  the  payments  will  be  made?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari):  (a)  to  (c).  The
 Calcutta  High  Court  has  passed  an
 order  on  the  290  November,  965
 appointing  the  offictal  liquidator  as
 the  sole  trustee  for  the  staff  welfare
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 Fund  and  the  provident  fund  at  the
 Bombay  branch,  with  a  direction  to
 disburse  the  amounts  to  the  eligible
 ex-employees.  Steps  are  being  taken
 by  the  official  liquidator  to  make  the
 payments  quickly.  As  regards  the
 amounts  due  on  account  of  retrench-
 ment  pensation,  the  claims  in  the
 Prescribed  form  have  not  yet  been
 filed  by  the  ex-employees,

 Development  of  Cities
 2210.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  D,  C.  Sharma:
 Shri  Mimatesingka:
 Shri  Rameshwar  Tantla:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ts  a  fact  that  the
 Town  and  Country  Planning  Orga-
 nisation  has  suggested  that  all  Muni-
 cipal  Corporations.  should  set  up
 Town  Planning  Departments  or  units
 under  them  for  the  implementation
 of  Master  Plans  for  city  develop-
 ments;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes.

 (b)  The  suggestion  was  considered
 and  endorsed  by  the  conference  of
 Municipal  Corporations  held  recently
 at  Varanasi  and  the  resolution  pass-
 ed  by  it  will  be  duly  brought  to  the
 notice  of  the  Corporations  and  the
 State  Governments  for  appropriate
 action.

 Raiding  of  Business  Concerns  in
 Jalaun  and  Kanpur

 डड11.  Shri  D,  C.  Sharma:
 Shri  Hokam  Chand

 Kachhavalya;
 Shri  Bade:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  income-tax  offi-
 cials  raided  three  business  concerns.
 two  at  Jalaun  and  one  at  Kanpur.  on
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 ‘or  about  23rd  and  Mth  November,
 965  and  seized  incriminating  docu-
 ments;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  of  the  in-
 quiry  and  the  action  taken  in  the
 matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T,  T.
 Krishnamachari):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Enquiries  are  in  progress.

 Mysore  Rural  Water  Supply  Schemes
 (2212.  Shri  A,  Alva:  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  aid  given  to
 the  State  Governments  to  finance  rural
 drinking  water  supply  schemes;

 (b)  whether  the  Mysore  Govern-
 ment  have  forwarded  any  such
 schemes  during  current  calendar
 year,  and  if  so,  their  number;  and

 (c)  the  assistance  given  by  Gov-
 ermment  for  all  such  schemes  and  the
 total  amount  sanctioned?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  50  per  cent  cost  of  the
 achemes  approveg  by  the  Govern-
 ment  of  India  under  National  Water
 Supply  and  Sanitation  Programme  is
 given  as  Central  grant.

 (b)  36  Rural  Water  Supply  Schemes
 have  been  received  from  the  Govern-
 ment  of  Mysore,  during  the  current
 financial  year.

 (९)  A  total  sum  of  Rs,  270.79  lakhs
 hae  been  paid  88  grant-in-aid  to  the
 Government  of  Mysore  during  the
 period  96i-62  to  1964-65.  for  all  the
 Centrally  aided  schemes  in  the  Health
 Sector  including  Rural  Water  Supply
 Schemes,  It  is  not  possible  to  indi-
 cate  the  figures  separately  for  rural
 water  supply  schemes,  as  according
 to  the  existing  procedure  for  release
 of  Central  assistance  to  the  States,
 allotment  of  funds  Is  not  made
 scheme-wise  but  the  amount  is  sanc-
 tioned  for  broad  groups  or  categories
 of  schemes,

 Underground  Drainage  Soheme,
 Maagulore

 22I3.  Shri  A.  S,  Alva:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  given aid  to  the  Mysore  Government  to
 finance  the  underground  drainage
 scheme  of  the  Mangalore  Municipality in  Mysore  State;

 (b)  if  so,  the  amount  sanctioned  as
 grant  and/or  as  loan;

 (c)  the  total  estimated  cost  of  the
 scheme  and  the  amount  so  far  spent;

 (d)  whether  the  work  is  held  up due  to  want  of  funds  or  any  other
 cause;  and

 (e)  when  the  work  is  likely  to  be
 completed?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (a).  The  Govern-
 ment  of  India  have  approved  the
 Mangalore  underground  drainage
 scheme  estimated  to  cost  Ra.  40
 lakhs.  Central  assistance  for  this
 scheme  is  given  by  way  of  loan

 The  t  of  loan  obtained
 the  State  Government  and  the  other
 details  have  been  called  from  the
 State  Government  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha  when
 received.

 Feod  Poisoning  Cases  in  Dethi
 22]4.  Shri  Abdul  Ghani  Gonl:

 Shri  Raghunath  Singh:
 Shri  Balmiki:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  69  on  the  Ilth
 November,  965  and  state:

 Diseases  Act,  how  much  belonged  to
 Sadar  Bazar  halwai  and  how  much
 to  other  halwais  (separately),  if  any;

 (b)  whether  any  action  has  been
 taken  against  these  halvals  other  than
 Sadar  Bazar  halwai  also;  and
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 Nayar):  (a)  The  details  of  the  food-
 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila  stuffs  destroyed  are  given  below:—

 3  Sadar  Bazar  Halwai  2677  kgs.
 2  Halwais  in  the  City  North  Zone  67  kgs.
 3  Halwaisin  the  City  South  Zone  I49  kgs.
 4  Sader  Paharganj  Zone  except  Sadar  Bezar  Halwai  34682  kgs.
 §  Civil  Lines  Zone  B89  kge.
 6  West  Zone  (Rajauri  Garden  Area)  380  kgs.
 7  Shahdara  Zone,  43I  kgs.

 TOTAL  20209  kgs.

 (b)  Yea.
 (c)  The  details  of  the  action  taken  are  as  under  :

 Name  of  Zone  No.  of  pre-  No.  ofnotices  No,  of mises  ins-  served  premises.
 pected

 i  City  North  Zone  749  7  3
 a  City  South  Zone  65  22  I
 3  Sadar  Paharganj  Zone  except  Sadar  250  260  z

 Bazer  Halwai
 4  Karol  Bagh  Zone  ar  7  4
 5  Civil  Lines  Zone  245  69
 6  New  Delhi  South  Zone  ar  oy
 7  West  Zone  ग55  745

 8  Shahdara  Zone.  303  73
 TOTAL  :  7329  557  To

 जाकर  बांध  (ग)  उक्त  बांध  पूरा  हो  जाने  पर  कितने

 2215.  बयो  घल्तेष्चर  मीना  :
 श्री  घोफार  लाल  बैरवा  :

 ब्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जाकर
 (की  दाजग्थाद  के  उदयपुर  जिले  में

 मे  नदी  पर  बांध  के  सम्बन्ध  में  क्या
 प्रगति  हुई  है  ;

 खर्च
 (ख)  उस  बाघ  ५२  कूल  कितना  धन
 होगा  ;  शौर

 एकड़  भूमि  में  सिंचाई  होगी  और  कितने
 वाट  ब्रिज ली  का  उत्पादन  होगा  ?

 सिचाई  जौर  बिद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (धी  प्यास  घर  विश्व)  :  (क)  से  (ग).
 जाकर  परियोजना  को  दो  चरणों  में  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है  '  चरण  ।,  जिस  में  एक
 'पिक-घर  वियर'  बोर  नहर  प्रणाली  शामिल  है,
 लगभग  पूर्ण  हो  गया  है  |  मार्च,  L960  8  भन्ते
 तक  इस  पर  23  लाख  रुपये  व्यय  हने  की
 संभावना  हैं  !  4000  एकड़  की  सिंचाई
 क्षमता  उत्पन्न  कर  दी  गई  है.  किन्तु  नहरों  में
 भारी  उत्मयन्दन  के  कारण  सिंचाई  क्षमता

 6578

 दर
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 वास्तविक  उपयोग  लगभग  केवल  600
 एकड़  में  हुआ  है  ।  नहरों  को  पक्का  करने  का
 प्रस्ताव  है  दौर  इस  उद्देश्य  कै लिये  966—-

 67  के  दौरान  2  करोड़  रुपयों  का  प्रबन्ध  किया
 गया  है  भौर  तब  तक  काम  के  पूर।  हो  जाने  की
 संभावना  है  |  इससे  4000  एकड़  की  सिंचाई
 संभाव्यता  का  पुत्र  उपयोग  हो  जाएगा  |

 परियोजना  के  चरण  में  पिक-प्रय  वियर
 के  6  मील  प्रति  स्रोत  एक  संचय  बांध  का  निर्माण
 तथा  इस  की  नहरों  का  प्लोर  विस्तार  शामिल
 है  ।  सारी  स्कीम  पर  233  लाख  रुपये  व्यय
 होने  का  प्रनुमान  है  कौर  इससे  32000  एकड़
 भूमि  की  सिंचाई  होगी  |  इस  स्कीम  से  बिजली
 उत्पन्न  नहीं  होगी  a

 Assistant  Engineers  in  C.P.W.D.
 ‘2216.  Shri  Inder  J.  Malhotra:  Will

 the  Minister  of  Works  amd  Housing
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Assistant  Engine-
 ers  (Civil,  Electrical  and  Horticultu-
 ral)  in  the  Central  Public  Works  De-
 partment  eligible  for  confirmation  in
 accordance  with  Govinda  Reddy  Com-
 mittee's  epted  by
 Government;  and

 (b)  the  number  out  of  them  so  far

 dations  ac

 of  five  lakhs  and  also  requested  for  a
 grant  and/or  loan  for  such  a  scheme;
 and

 (b)  if  so,
 thereon?

 The  Misister  of  Health  (Dr.  Sushila.
 Nayar):  (a)  Yes.

 (b)  The  scheme  was  returned  to  the
 State  Government  for  modification  in.
 the  light  of  certain  comments  made
 by  the  Central  Public  Health  Engine--
 ering  Organisation  (Directorate  Ge-
 neral  of  Health  Services)  after  a  site
 inspection,  The  modified  scheme  is-
 stil  awaited  from  the  State  Govern-
 ment,

 Government's  reaction:

 Eald  on  Chit  Funds
 डैडी8,  Shri  D.  C.  Sharma:  Wil)  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:.

 (a)  whether  offices  of  several’  chit
 fund  companies  promoting  lucky
 draws  were  raided  in  Delhi  by  the
 erime  branch  of  the  Delhi  Police
 following  a  large  number  of  com-
 plaints  of  cheating  received  by  the
 Registrar  of  Chit  Funds  and  their
 account  books  selzed;  and

 (b)  if  so,  the  result  of  the  investi-
 gations  carried  out  in  the  matter?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  Yes.  The  books confirmed  and  when  the  r  ining

 will  be  confirmed?
 The  Minister  of  Works  and  Housing

 (Shri  Mebr  Chand  Khanna):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  House.

 Mangalore  Water  Supply  Scheme
 ‘2217,  Shri  A.  8,  Alwa:  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Mysore  Government  have  forwarded  to
 the  Centre  an  estimate  for  the

 gm  ion  of  the  Mangalore  Water
 Supply  Scheme  to  increase  the  pre-
 sent  capacity  to  cater  io  a  population

 and  records  of  six  companies  engaged
 in  carrying  on  illegal  lotteries  have
 been  seized.

 (b)  The  question  of  prosecuting
 four  out  of  the  six  companics  is  under
 consideration.  Investigations  ure  in
 progress  in  the  case  of  the  other
 two  companies.

 Sone  Barrage-cum-roaq  Bridge
 226-A,  Shri  Ram  Hlarkh  Yadav:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  amd
 Power  be  pleased  to  statr:

 (a)  whether  the  Sone  barrage-cum-
 road  bridge  at  Indrapuri  near  Dehri-
 on-Sone  has  been  recently  opened  for
 traffic;
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 (b)  the  special  features  of  the  pro-
 ject  and  its  general  utility;

 (c)  the  total  amount  spent  on  the
 project;  and

 (a)  whether  Government  propose
 to  levy  special  toll  tax  on  the  users?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  bridge
 was  inaugrated  on  21-11-1965;  the  bar-
 rage  is  not  yet  complete  in  all  res-
 pects.

 J

 (b)  The  Project  consists  of—
 (i)  a  barrage  (with  a  road

 bridge  over  it)  and  two  link
 canals;

 (ii)  remodelling  of  the  existing
 canal  system,  including  new  dis-.

 tributaries;  and
 (iii)  Western  and  Eastern  High

 level  canals.
 ‘The  Sone  Barrage  Project  is  a  re-
 placement  work  of  the  existing  90
 year  old  Sone  anicut.  It  will  stabi-
 lize  irrigation  ih  7.34  lakh  acres  of  the
 present  command  of  Sone  and,  in  ad-
 dition,  irrigate  3°07  lakh  acres  within
 the  existing  command.

 (०)  Rs,  78  lakhs  up  to  March,  1965.
 Rs.  307  lakhs  are  expected  to  be  spent
 during  1965-66.

 (d)  The  Bihar  Government  have
 not  yet  taken  any  decision.  Till  the
 Barrage  is  completed,  only  regulated
 ‘traffic  will  be  allowed  on  the  bridge
 ‘to  avoid  dislocation  of  work.

 Overtime  Allowance
 2218-B,  Shri  Lakhmu  Bhawani;  Will

 the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 overtime  allowance  system  as  recom-
 mended  by  the  second  Pay  Commis-
 sion  has  since  been  discontinued;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  new
 ‘system  of  overtime  allowance;  and
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 (c)  the  limit,  if  any,  for  drawing

 the  overtime  allowance  per  month?
 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.

 Krishnamachari):  (a)  No,  Sir.
 (b)  Does  not  arise.
 (९)  The  limit  is  /3rq  of  monthly

 emoluments.  This  can  be  relaxed  In
 special  circumstances  to  50  per  cent
 of  monthly  emoluments  in  the  case
 of  personal  staff.

 Credit  Deliveries  from  Japan
 22i8-C.  Shri  Ram  Harkh  Yadav:

 Shri  Murli  Manohar:

 Will  the  Minister  of  Finanee  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Japan
 had  suspended  credit  deliveries  to
 India  in  the  wake  of  Indo-Pak.  hos-
 tilities;

 (b)  if  so,  whether  she  has  now  re-
 sumed  the  normal  trade  relations  with
 India  in  respect.  of  credit  deéliveries;
 and

 (९)  if  so,  the  details  of  the  first  such
 consignment  to  arrive  in  India  and
 the  date  of  its  delivery?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  T.  T.
 Krishnamachari):  (a)  to  (०),  Yes,  Sir.
 The  Government  of  Japan  had  tem-
 porarily  suspended  approval  of  some
 contracts  under  the  latest  Yen  credit,
 but  contracts  under  the  other  Yen
 credits  were  not  affected.  Normal
 deliveries  have,  however,  since  been
 resumed,  The  first  shipment  was  to
 have  taken  place  on  the  7th  Decem-
 ber,  968  and  the  goods  are  expected
 to  arrive  .n  India  shortly.

 Scarcity  and  Backward  Areas

 228-D.  Shri  Linga  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  particulars  of  scarcity  and
 backward  areas  of  the  country  at
 present;

 (b)  the  criteria  on  which  they  are
 so  demarcated  or  adjudged;  and
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 (c)  the  steps  taken  to  improve  those
 areas?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.
 R.  Bhagat):  (a)  to  (c).  Regarding
 Scarcity  Areas,  the  possibility  of
 taking  up  pilot  projects  for  the  in-
 tegrated  develop  of  pact
 blocks  is  being  explored  by  the  Minis-
 try  of  Food  and  Agriculture  in  con-
 sultation  with  concerned  State  Gov-
 ernments  who  have  been  requested
 to  furnish  necessary  data.  It  is  pro-
 posed  to  depute  Teams  of  Technical
 Experts  to  assist  the  State  Govern-
 ments  in  preparing  the  pilot  projects
 after  the  areas  have  been  identified.

 As  regards  Backward  Areas,  re-
 Plies  to  the  Planning  Commission's
 letter  of  January  5,  965  enclosing  a
 list  of  selected  indicators  of  dev  lop-
 ment  have  been  received  from  all
 State  Governments  except  Madras.
 On  the  basis  of  the  data,  the  question
 of  identifying  the  backward  areas  is
 under  consideration.  After  the  areas
 have  been  identified,  provisions  for
 the  ated  develop:  t  of  such
 areas  to  the  extent  possible  will  be_ made  in  the  State  Plans.
 Correction  or  ANswrr  TO  UNSTARRED
 Question  No.  2286,  paren  16-9-1985,
 REGARDING  RunaL  Water  Svppiy
 ScHeMes  in  THe  CoasTaL  AREAS  oF

 KERa.a.
 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila

 Nayar):  For  the  reply  given  on  the
 l6th  September,  1965,  to  Unstarred
 Question  No.  2288,  substitute  the  fol-
 lowing  reply:—

 (a)  Yes.

 (b)  Out  of  the  total  budget  provi-
 sion  under  Local  Development  Works
 Programme  for  the  year  1965-66  for
 the  execution  of  rural  water  supply
 schemes,  a  sum  of  Rs.  0°00  lakhs  has
 been  allocated  to  the  Government  of
 Kerala.

 The  possibility  of  allocating  addi-
 tional  funds  to  the  State  Government
 under  the  Local  Development  Works
 Programme  is  being  explored.
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 12:30  brs.  bid
 RE:  CALLING  ATTENTION  ON

 STRIKE  OF  CGHS  DOCTORS
 Mr.  Speaker:  Papers  to  be  laid  on.

 the  Table.
 Wo  रास  मनोहर  लोहिया  (फरुखाबाद)  :

 प्रत्यक्ष  महोदय
 श्री  हुकम  चाय  कछवाय  (देवास)  :

 अध्यक्ष  महोदय,  मंत्री  महोदय  सीक  एच०
 एस०  के  डाक्टरों  को  हड़ताल  के  बारे  में  एक
 वक्तव्य  राज  देने  वाले  थे  तो  मैं  जानता  चाहता
 हूं  कि  उस  वह  कब  देने  वाले  हैं  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मिनिस्टर  साहब  तो
 शभाज  जबाव  देने  को  तैयार  थे  मगर  उन  माननीय
 मेम्बर  ने  मुझे  यहां  लिख  कर  भेजा  कि  बेताज
 चूंकि  यहां  पर  नहीं  होंगे  इसलिए  इसे  कल  पर
 रखा  जाय  ।  (Interuptions).

 श्री  हुकम  चंद  rary  :  एक  मेम्बर  के
 न  होने  से  मंत्री  जी  अपना  जबाब  राज  न  दें
 यह  तो  कोई  बात  नहीं  हुई  ।

 भ्  नवोदय:  खेर  मुझे  कोई  एतराज
 नहीं  है  ।  मगर  अन्य  माननीय  सदस्य  राज  ही
 मंत्री  महोदय  का  उपाय  सुनना  चाहते  हैं  ौर
 झगर  मिनिस्टर  साहब  उस  के  लिए  तबर  हों
 तो  मैं  कभी  उसकी  इजाजत  दे  देता  हूं  t

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis--
 try  of  Health  (Shri  P.  8S.  Naskar)::
 We  would  like  to  make  a  statement
 on  the  subject.

 की  हुकम  चाव  कल् बाप:  प्रत्यक्ष
 महोदय

 झप्यक्  महूँअय  :  मानर्न/य  सदस्य  को
 लब  तक  बोलना  शरू  नहीं  करना  चाहिए  जब
 तक  मैं  उन्हें  न  बलाऊं  ।

 Shri  P.  3.  Naskar:  Could  we  make
 it  in  the  afternoon?

 Mr.  Speaker:  Yes,  4  O'clock.  It.
 would  be  taken  up  at  4  O'clock.
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 i2-3  hrs.
 RE.  POINTS  OF  ORDER

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Ho-
 shangabad):  On  a  point  of  order,  un-

 ‘der  rule  376(2)—I  am  following  your directions  given  yesterday,  to  which
 even  my  hon.  friend,  Shri  8,  M.
 Banerjee,  reluctantly  agreed,  that  it
 will  come  into  force  from  today.
 Sub-rule  (2),  says  that  a  point  of
 order  with  regard  to  the  arrangement of  business  before  the  House  can  be
 ‘raised  at  any  time.

 Mr.  Speaker:  But  with  my  permis-
 sion,

 Shri
 “course,

 Hari  Vishnu  ‘Kamath:  Of

 Mr.  Speaker:  First,  he  should  get
 my  permission.  Then  I  will  give  him
 time  afterwards,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The
 Proviso  says  it  can  be  raised.  Will
 you  kindly  see  the  proviso  tg  sub-

 ‘Tule  (2).  It  says:
 “Provided  that  the  Speaker  may

 permit  a  member  to  raise  a  point of  order  ‘during  the  interval
 “between......"
 Mr.  Speaker:  Yes,  I  know  that,  I

 ‘have  read  it.  Tr  referred  to  that  rule
 “the  other  day,  but  I  am  telling  him:
 det  me  have  this  first,  and  I  will  give “him  an  opportunity.

 Wo  राम  मनोहर  लोहित।  (शरई  नाबाद  )  :
 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  तोक  समा  को  कार्यवाही
 चलाने  के  नियम  376(1)  के  इनु वार  एक
 बपवस्वा  BI  प्रत  उठाना  चाहता  हूं इस  में

 “A  point  of  order  shall  relate
 to  the  interpretation  or  enforce-

 “ment  of  those  rules  or  such  Arti-
 tles  of  the  Constitution  ag  regu- late  the  business  of  the  House...”

 मैं  श्राप  के  सामने  नियम  357
 और  352  को  रखना  चाहता  हूं,  जित  के  मत-
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 लब  को  समझना  हूँ  /  नियम  a5  को  मैं
 पहले  पढ़ें  देता  हूं  ।  इस  नियम  के  ग्रनुसा र,  किसी
 करो  सदस्य  को  एक  निजी  सफ़ाई  देने  का  झ्र धि कर
 है,  च  है  मदन  के  सामने  बहू  सवाल  न  भी  हो  t
 कहिये,  ते,  |  'नियम  asy  को  पढ़  |  ?
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 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  की  समझ  गया
 हूँ  T

 ‘Te  राम  मनोहर  लोया  :  दूसरा  नियम
 है,  352,  जिस  में  लिख,  है  के  जहर  एक  सदस्य
 बोल  रहा  हो,  तो  वह  बिस  भग्य  सदस्य  के
 खिलाफ  कई  झाराप  नहों  लगा  TAT  ।  उस
 में  कहा  गया  है.  —

 “A  member  while  speaking  shall
 not—

 (ii)  make  a  personal
 against  a  member,”

 charge

 मैं  बाप  का  ध्यान  इस  ज्  र  दिल,  ता  हुं  कि  न-
 संघ  के  कठ  मानती य  सदस्यों  न ेकल  तीन  च.र
 बार--पौर  प्रक्खर--हम  कई  लगों  पर  यह
 आरोप  लगाया  कि  हम  सकती  प्रसिद्धि  बेल्ट
 यहां  कार्यवाह  करते  हैं  1

 एक  मावनॉय  सदस्य  :  ची:  पब्लिसिटी  t

 To  राम  मनोहर  लोहिया:  चीप  पहली-
 सीटों  माने  स्त,  प्रसिद्धि  ।  महंगे।  प्रसिद्धि
 कितन  होती  है,  उस  बात  को  छोड़  दीजिए  ।

 इस  के  दो  पहल  हैं  -  एक  पहलू  तो  हमारे
 दिमाग  का  है  --कि  हमार  नया  कैसी  है  :
 यह  कि  हम  यहां  पर  जो  क्य वाही  करते  हैं,
 उस  से  हमारा  नाम  मशहूर  हो  ।  मगर  मैं  इस
 सवाल  को  उठाना  चाहता,  तो  इन  सदस्यों  के
 खिलाफ़  कार्य बाहें,  कराने  के  लिये  इतना  ही
 काफ़ी  होता,  क्‍योंकि  प्राचीन  इनको
 हमारी  नीयत  का कैसे  पता  चल  गया  ?
 पौर  झगर  हम  इन  के  त/यत  को  व  बने  लग,
 जायें,  तो  मामला  कुछ  गड़बड़  हो  जयेगा  न  ?

 उस  के  साथ  साथ  मैं  दूसरा  सवाल  उठता
 हैं-तहत  का  नहीं,  बल्कि  पश्चिम  का--
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 कि  क्‍या  हमारे  काम  को  देखते  हुए  सचमुच  हम
 लोगों  को  उपर्युक्त  प्रसिद्धि  मिलती  है  या  धोरों
 को  मिल  जाया  करते  है  t  कल  का  हो  जिक्र
 ले  लीजिए  ।  जहां  तक  प्रसिद्धि  का  सवाल  हैं,
 कहों  किसो  अखबार  में  मैं  ने  नहीं  देखा  कि  हम
 लोगों  ने  क्या  बात  उठाई  ।  कौर  मैं  ड्राप  से  यह
 बड़े  ब्रदर  से  कहना  चाहता  हुँ  कि  नाम  तो  श्राप
 चाह  जिस  दल  के  छपवा  दिया  करें  ,  लेकिन  बात
 हमारा  छपवाया  करें।  हम  में  और  दूसरे  उन
 दलों  में,  जो  अपने  बाप  को  विरोधी  कहते  हैं,
 कक  यही  है  कि  वे  अपने  नाम  छपवाने  को  प्रा कुल
 रहते  हैं,  जब  कि  हम  अपनी  बात  छपवाने कों
 आकर  रहते  है  Tr

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रदान
 तो  मुख्तसरन  घाना  चाहिए  ।  श्राप  मुझ  से
 क्या  व्यवस्था  चाहते  हैं  ?

 Wo  राम  मनोहर  लोहिया  :  मैं  यह  चाहता
 हैं  कि  “सस्ती  प्रसिद्धि  -  के  मामले  में  ड्राप
 “इस  सदन  की  एक  कमेटी  बिठा  दे,  जो  पता
 लगाये  कि  क्‍या  ऐसे  विरोधी  दलों  को  ज्यादा
 प्रसिद्धि  मिलता  है,  जो  सरकार  के  साथ  मिली
 कुश्ती  करते  हैं,  या  हम  लोगों  को  मिलती  है,
 जो  सरकार  का  सं,धा  विरोध  करते  हैं,  हा लौकी

 अह  सभ्य  होता  है  ।  इस  कमेटी  के  द्वारा  यह  अपने
 आप  पता  बल  जायेगा  |  या  साफ  राय  इस
 जात  का  पता  गायें  |

 प्रौर  झगर  नीयत  का  पता  जगाना  है,
 तो  मैं  श्राप  से  इतना  कहना  चाहता  हुं  कि  मैं
 आजकल  खुद  बहुत  दुखी हूं  कि  एक  बातों
 तौर  पर  जनसंघ  बाले  मुझ  से  नाराज़  है--
 मैं  आशा  करता  हूँ  कि  जनसंघ  वाले  नाशिर
 तक  मुझ  से  नाराज़  नहीं  रहेंगे  ।  कौर  यह
 वक्ता  नाराजगी  है--,  लेकिन  इस  बबली
 जा राजग ों  रो  ae  शाप  नया  के  हिसाब  से
 भी  ले  लें,  तो  बाप  इस  पर  भो  एक  कमेटी  बिठा
 दें  कि  क्‍या  इस  में  “काशी”  बनाम  “हिन्दू”
 का  मामला  ह्लाजाता  है  t
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 ft  ao  &,  जि बेदी  (मंदसौर):  रूख
 41  के  अन्तर्गत  मेरा  पाइंट  प्राण  ग्लाइडर
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 शौ  हरि  विष्णु  कामत  इन सि नाशन।

 श्री  Jo  Ho  faaay  :  मानना  सदस्य,
 डा०  लोहिया,  के  बाएं  भें  मेरे  गन  में  बड़ों
 इज्जत  है,  लेकिन  वह  अभी  कभी  सीधे
 चलते  हुए  पेड़े  चल  जाते  है  1

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  (देवास  ):
 यह  पुराना  स्वभाव  है  उनको  1

 थी  उ०  qo  जि बेदी  : इस  से  दुःख  होता
 है  |  शब  उन्होंने  प्राय  पर  यह  प्रा रोप  लगाया
 है  कि  बाप  नाम  छनवाते  हैं  a  हम  को  तो  यह
 बाकी  मालूम  नहीं  था  कि  स्पीकर  साहब,  यानो
 हमारे  ग्रध्यक्ष  महोदय,  हमारे  या  टन  के  नाम
 किसी  भ्रखबार  में  छपवाने  हैं  '  यह  बात  उन्होंने
 आप  के  ऊपर  एक  लांछन  के  रूप  में  कड़ी  है  ।
 इस  तरह  का  इम्पुटेशन  नहीं  होना  चाहिए  t
 हमारे  बारे  में  उन  को  जो  कुछ  कहना  हो,  उस
 के  लिए  उस  को  पूरे।  छूट  है  |  उस  पर  हमको
 कोई  ध्रापक्ति  नहीं  है।  हम  उन  से  निपट  सकते
 4  |  (Unteruptions).

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  लाल  बहादुर
 जो  को  मदद  से  --वैसे  नहीं  निपट  सकते  हैं  t

 शी  चन  qo  fragt:  wit  किसी  को
 मदद  के  निपट  सकते  हैं  ।

 एक  सा सनीय  सदस्य  :  इन  दोनों  को
 बाहर  भेज  दीजिये,  ताकि  ये  एक  दूसरे  से
 निपट  सके  |

 क्रि  हुकम  चंद  कितना  :  जैसे  ये  स्वयं
 चैन-समर्थक  लोगों  की  मदद  लेते  हैं,  वैसे  ही
 ये  दूसरों  को  भी  समझते  हैं।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  ठीक  है  कि  जब
 मेम्बर  साहिबान  को  एक  दूसरे  के  खिलाफ़  बह  ना
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 [प्रत्यक्ष  महोदय]
 ही,  तो  ज्यादा  जिम्मेदारों  के  साथ  कहना  हो
 चाहिये  1  मैं  इस  से  इतिहास  कर्ता  हूं.  I

 शी  रामसेवक  यावर  (  बाराबंकी।  ):
 प्रत्यक्ष  महोदय,

 प्रत्यक्ष  महिला  :  इस  तरह  बी च  में  बोल  न
 ठोक  नहीं  है  ।  जब  मैं  बोल  रहा  हूं,  तो  माननोय
 सदस्यों  को  खामोश  रहना  चाहिए  ।

 श्यो  हुकम  नव  कछवाय :  इसलिए  बोलते
 हैं,  ताकि  फिर  रखवार  में  जरा  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डाक्टर  साहब  ने  कहा
 कि  मैं  नाम  दूसरों  का  छपता  दिया  कह  जौर
 मज़मून,  सबजेंबट,  उनका  छपवा  दिया  कक  |
 न  मैं  डायरेक्टर  साफ़  पब्लिसिटी,  हूं  और  न  मैं
 इन्फ़मेंशन  प्रोफ़ेसर  हूं  ।  मेम्बर  साहबान  को
 तो  से  टूल  हाल  में  जा  कर  कारेसपरांडट्स  से
 मिलने  फा  मौका  मिल  जाता  है  शौर  कई
 साहब--मैं  फासो.  के  बरखिलाफ़  नहीं  कह
 रहा  हूं,  कोई  मुझ  से  नाराज  न  हों,--
 तो  यहां  स्पीड  देते  हो  वहां  चले
 भी  जाते  हैं,  लेकिन  मुझे  तो  मौका  नहीं  मिलता
 कि  में  जा  कर  किसी  से  बात  कर  सब  -

 भो  हकम  चंद  कछवाय  :  वे  यहां  भी
 ऊपर  देख  कर  भाषण  करते  हैं  ।

 झिझक  महोदय  :  मुझे  यह  बात  कहना
 निहायत  नामुनासिब  है  ।  किसी  का  नाम
 छपवाने  या  न  छपवाने  में  मेरा  कोई  दखल
 नहीं  है  t

 मैंने  कल  खुद  जो  कुछ  कहा  था,  वह
 रखवार  वालों  के  लिए  था--भोर  यह  मेरी
 अपनी  राय  है---कि  यहां  पर  प्रेस  को  तमाम
 फ्रीडम  है,  लिब टीं  है,  उस  में  कोई  दखल  नहीं
 दे  रहा  है,  न  गवर्नमेंट  देती  है  कौर  न  में  दे
 रहा  हूं,  लेकिन  यह  बात  देख  कर  चल  में
 दख  जरूर  होता  है,  भ्रफपोस  जरूर  होता  है
 कि  जब  यहां  कोई  ऐसा  हादसा  हो  कि  स्पीकर
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 का  कहा  नहीं  माना  गया,  तो  बेनर  हेड  लाइन
 जाती  है  कौर  जब  कोई  प्राणी  स्पीच  हो,  तो
 कहा  जाता  है,  “ही  प्रयासों  स्मोक''  1

 प्रेस  को  हमारी  तो  प्रतीत  ही  हो  सकती
 है  कि  सब  बातें  फेयर  द्रोह  जिम्मेदाराना
 तरीके  से  पानी  चाहिएं  t  मैं  कल  मेम्बर
 साहिबान  को  कह  रहा  था,  लेकिन  मेरी  वह
 अपील  प्रेस  की  तरफ  मुखातिब  थी  कि  वे
 इस  बात  को  समझे  कि  इस  बारे  में  शिकायत
 रहती  है।  पारस  वे  मालिक  हैं  कि  जिस  तरह  से
 वे  चाहें,  करें  t

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कल
 लांछन  लगाया  गया  है  कि  वे  चोप  पब्लिसिटी
 के  लिए  कार्यवाही  करते  हैं  ।  यह  तो  किसी  की
 राय  हो  सकती  है  शौर  में  उस  को  रोक
 कैसे  सकता  हूं  ?  इस  तरह  एक  दूसरे  पर
 इल्ज़ामात  चलते  हैं।  मैं  यही  कह  सकता  हूं
 कि  किसी  पर  इस  तरह  के  इल्ज़ाम  सोच
 कर  लगाए  जायें,  ऐसे  ही  न  लगाए  जायें  |
 लेकिन  झगर  किसी  पर  ऐसा  इम्प्रैशन  क्रिएट
 हो,  तो  यह  इस  की  अपनो  जिम्मेदारी  है  ।
 चूंकि  उस  के  मन  पर  ऐसा  असर  होता  है,
 इस  लिए  बहू  उस  को  कहता  है  |  यह  कोई
 ऐसी  बात  नहीं  है,  जिस  में  में  रूल्स  के  नीचे
 यह  फैसला  दे  सकूं  कि  भागे  कोई  माननीय
 सदस्य  यह  नहीं  रहेगा  कि  सो  एंड  सो  इज
 जस्ट  स्पीकिंग  &  दि  ग्रंलरीज  |  यह  तो  सभा
 में  भ्र ौर  सोसायटी  में  शौर  पालियामेंट  में  झाम
 तौर  पर  कई  दफा  कहा  गया  है  |  हस  में  मैं
 शौर  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 डा०  राम  अबोहर  लोहिया  :  कार्रवाई
 से  निकलता  क्‍यों  दिया  ?

 तो  हुकम  aq  कछवाय  :  हिन्दी  के
 हिन्दुस्तान  में  पहले  पेज  पर  यह  चीज  झाई
 है।

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  भाप  अपने
 खुद  के  कार्य  को  देखें  '  छापने  कार्रवाई  सें
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 से  वह  सस्ती  प्रशस्ति  निकलवा  क्‍यों  दी  झगर
 छापने  उसको  अनुपयुक्त  नहीं  समझा  ?
 मैं  फिर  जे  करता  हूं  कि  हमें  अपना  नाम
 नहीं  चाहिये,  बात  चाहिये  ny  बात  नहीं  छपी
 है  प्रकार  में  |  खाली  नाम  छपे  हैं।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मुझे  न  कहें,  प्रेस  बालों
 से  कहें  ।  गिरकर  नहीं  चाहिये  तो  उनको
 कहें

 wo  रास  मनोहर  लोहिया:  प्रकार
 वाले  बाप  से  डरते  है  t

 mam  महोदय  :  भ्रमित  बात  है  कि  मुझ
 से  अखबार  वाले  डरते  हैं।  मेरे  पास  कौन  सा
 जैसा

 Wo  रास  मनोहर  लोहिया  :  विशेषाधि-
 कार  बाला  बहुत  जबर्दस्त

 झब् यक्ष  महोदय  :  प्री  बाप  बैठ  जाइये  ।

 Shrimati  Renu  Chakravartty  (Bar-
 rackpore):  Sir,  the  session  is  coming
 to  a  cloge  an  generally  calling  atten-
 tion  and  short  notice  questions  are
 allowed  liberally.  Actually  some
 very  important  questions  have  come
 up  but  you  have  disallowed  them.
 May  I  request  you,  before  the  session
 closes  tomorrow,  to  allow  at  least  to-
 morrow  some  of  these  questions  to  be
 answered,

 Mr.  Speaker:  I  will  look  into  them,
 what  these  questions  are  and  I  will
 certainly  see.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Sir,
 I  want  your  permission  to  raise  a
 point  of  order  under  rule  376.  The
 point  of  order  relates  to  the  rights  of
 Member.  You  have  disallowed  the
 calling  attention  notice  on  the  PTT
 strike.

 Mr.  Speaker:  I  am  not  prepared  to
 discuss  that,  what  I  have  disallowed.
 Shrimati  Renu  Chakravartty  hes
 drawn  my  attention  to  it  and  I  will
 269(Ai)LS—S,  of
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 look  into  that.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  want  to  sub-
 mit  to  you  about  the  interpretation
 of  the  rules.  Am  I  not  entitled  to
 say  something  about  this?  It  is  go-
 ing  on  throughout  the  country
 (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  No,  not  about  the
 rejection  of  the  call  attention  notice.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad  (Bhagal-
 pur):  We  give  notices  much  earlier
 and  if  we  get  your  rejection  or  some
 other  reply  earlier,  we  can,  ag  you
 often  say,  please  come  and  discuss  if
 you  are  not  satisfled  with  it,  come
 and  discuss  it  with  you.  We  gave
 notice  yesterday.  Just  at  this  mo-
 ment,  when  the  question  hour  is  go-
 ing  on,  we  are  intimated  that  our  call
 attention  notice  regarding  the  PTT
 strike  has  been  disallowed.  How  can
 We  gO  and  approach  you  now;  the
 strike  has  already  started  and  we
 gave  the  notice  yesterday,  twenty
 hours  before  (Interruptions).

 eft  बागड़ी  (हिसार)  :  मेरी  बात  सुन
 कर  सबका  श्राप  एक  साथ  जवाब दे  दें  t  राज्य
 सभा  शौर  लोक  सभा  दोनों  में  एक  ही  किस्म
 के  ध्यानाक्षंण  के  प्रस्ताव  दिये  जाते  हैं|
 कई  ऐसे  मौंके.  आने  हैं  कि  यहां  तो
 उनको  नामंजूर  कर  दिया  जाता  हैं  लेकिन
 वहां  उनको  मंजूर  कर  लिया  जाता  हैँ  श्लोक
 उनका  जवाब  भी  प्रा  जाता  है  ।  मेरा  निवेश
 है ंकि  इस  लोक  सभा  का  ज्यादा  महत्व  हैं
 शौर  यहां  ऐसा  ढंग  नहीं  बरता  जाना  चाहिये
 कि  वहां  पहले  चेंज  शा  जाए  अगौर  यहां
 जाने  पावे।

 Shri  Dinen  Bhattacharya  (Seram-
 pore):  I  have  g  submission  to  make—
 not  with  regard  to  this.  Yesterday

 I  found  in  the  newspaper  that  a
 question  was  allowed  in  the  Rajya

 Sabha  regarding  the  closure  of  the
 textile  mills.  I  along  with  some
 others  gave  notice  and  I  want  to
 know  why  it  was  not  allowed  here?

 Mr.  Speaker:  Mr.  Kamath  says  that
 that  information  has  come  in  the
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 Press;  that  is  why  I  have  rejected.  Mr.  Speaker:  If  it  is  a  question
 I  have  to  act  independently.  Sup-  about  the  short  notice  question,  cer-
 Posing  notices  are  received  the  same  tainly  J  will  look  into  it  Un-
 morning  here  also  and  there  also,  we  terruptions.)
 have  no  consultation  by  which  I  and
 the  Presiding  Officer  of  that  House  sit  Shri  s.  M.  Banerjee:  Supposing  a
 tovether  and  decide  what  is  to  be
 admitted  and  what  is  not  to  be  ad-
 mitted.  The  hon.  Members  also  must
 appreciate  that  they  are  half  the
 number  of  the  Lok  Sabha,  less  than
 half;  they  want  work  for  the  time
 that  they  have  and  We  want  time  for
 the  work  that  we  have.  Hon.  Mem-
 bers  do  not  seem  to  realise  that...
 (Interruptions).  All  the  other  pro-
 cedures  have  been  Made  the  same  as
 we  have.  Therefore,  they  will  have
 naturally  that  advantace  It  ig  an
 independent  House,  sovereign  House.

 I  cannot  interfere  in  their  affairs.

 Shri  Bhugwat  Jhg  Azad:  But  on
 ger  जाली  policies  there  should  be  some
 uniformity;  it  cannot  be  diametrically
 opposite,  the  two  Houses.

 Shri  Dinen  Bhattacharya:  The
 Prime  Minister  is  responsible  to  this
 House  and  not  to  the  other  House.
 How  can  he  reply  there  and  not  here?

 Mr.  Speaker:  If  a  notice  is  admit-
 ted  there,  the  Minister  has  to  reply
 there.  How  can  he  refuse  to  reply
 there?  Do  hon.  Members  suggest
 s0Mg  super  authority  over  these  two
 presiding  officers  who  may  ultimately
 dev.de  that  this  should  be  dono  for
 both?

 Shrj  H.  N.  Mukerjee  (Calcutta  Cen-
 tral):  If  it  so  happens,  Sir,  that
 th,  Mia  द  cOneerned  accepts  a
 short  notice  question  for  the  other
 House  and  refuses  to  aceept  a  short
 notice  question  more  or  less  to  the
 same  effect  in  this  House.  it  is  a  mat-
 ter  which  should  be  looked  into.

 That  is  a  different Mr.  Speaker:
 thing  altogether.

 Shri  H.  N.  Mukerjee:
 be  the  same.

 Tt  seemes  to

 matter  of  urgent  public  importance
 like  the  PTI  strike  comes  in  the  Rajya
 Sabha,  what  is  our  position?  Kindly
 protect  our  interest.  The  president
 of  the  employees’  association  is  Mr.
 Amarnath  Vidyalankar,  a  member  of
 this  House.  We  have  lent  our  support
 to  their  efforts  and  we  wanted  to
 avert  the  crisis  but  that  has  taken
 place  unfortunately.  The  big  busi-
 ness  houses  are  controjling  it,

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 000  employees  are  affected,

 Over

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Apart
 from  the  merits  of  the  case,  am
 suggesting  only  one  thing.  Your  re-
 ply  to  us  on  such  occasions  had  been
 to  mect  you.  Now  it  is  not  possible
 for  me  to  meet  you.  I  am  only  put-
 ting  this  question.  We  guve  the  call
 attention  notice  yesterday.  Ags  you
 say,  if  |  had  met  you  possibly  you
 could  have  discussed  with  mp  in  the
 Chamber.  I  gave  notice  of  the  PTI
 strike,  an  important  matter.  It  has
 already  started  in  this  country.  I
 was  communicated  the  information  of
 rejection  just  during  the  question
 hour.  How  can  I  come  and  discuss
 with  you.  if  it  had  come  eartier,
 Possibly  ~—  would  have  been  able  to
 put  before  you  certain  points  which
 Possibly  would  have  given  you  fur-
 ther  light  on  this  matler  to  consider
 that  decision.

 Mr.  Speaker:  It  is  possible  that  it
 might  have  happened.  The  hon.
 Member  should  realise  thar  the  ques-
 tion,  the  call  attention  notice,  in  the
 present  case,  was  received  in  the
 afternoon,  Certainly  ,  am  to  pe  exe-
 cused  when  T  am  not  there  at  every
 ‘moment,  that  as  seen  ag  jf  is  coceived
 l  can  look  it  up.  That  is  to  be  consi-
 dered  as  having  been  receiveg  on  the
 text  day  because  I  consider  it  only
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 im  the  morning  from  70  aa.
 to

 It
 कि  इसका  डांसर  जाना  चाहिए  तो  जैसे  मैंने

 am  :  ere
 the  last  moment  when  the  Marshal  कह  रखा  है,  जैसे  पहले  फैसला  दे  रखा  है, ushers  me  in  y  am  receiving  the  उनके  आस  के  लिए  मिनिस्टर  साहब  से  कहूं
 notices  and  considering  them.  Where  किये  टेबल  पर  ले  कर  दें  । is  the  earlier  occasion  when  I  can
 inform  the  hon,  Members  because  I
 am  considering  them  till  uF  O'clock.
 Therefore,  the  only  occasion  that
 comes  is  when  the  question  hour  is
 going  on.  There  is  no  other  alterna-

 in  the

 क्रि  बागड़ी  :  एक  तरीके  की  बात  बाप
 से  पूछना  चाहता  हूं  t

 tive  for  me.  If  he  could  suggest  प्रध्यक्ष  मुंबई  :  नहीं,  साहब  t
 some  remedy,  I  am  prepared  to  con-
 sider  them  and  see  if  a  better  proce-
 dure  could  be  evolved.  2.50  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 Norirtcations  unper  Kerai.a  GovenNn- att  मघ  सिये  (मांगें):  मेरी  बात  भी

 सुन  ले  t  ment  Lanp  ASSIGNMENT  Act, .  AmunpMents  To  Kerata  Lanp
 प्रत्यक्ष  महोदय  :  चास  मिनट  इस  में  चले  Acquisition  ‘RULES,  AND  Forest

 गये  हैं  ।  ‘SerrteMENT  Ruves.

 The  Deputy  Minister  in  (he  Mints-
 try  of  Food  and  Agriculture  (Shri
 Shahnawaz  Khan):  On  behalf  of  Shri
 C.  Subramaniam,  ]  beg  to  lay  on  the
 Table—

 a  a  eopy  each  of  the  follow-
 ing  Notifications  under  sub-sec-

 पर  आप  प्रति-सूचना  प्रश्न  दीजिए  प्रो  शाप  tion  (3)  of  section  7  of  the  Kezala
 Government  Land  Assignment उस  पर  विचार  करेंगे  ।  में  निवेदन  करना  ‘Act,  1960,  read  with  clause  (c)

 चाहता  हूँ  कि  मेरे  दो  क्‍ल्पसचना  प्रश्न  मंजूर  Gv)  of  the  Proclamation  dated
 हो गा  थे  लेकिन  को  बताया  the  24th  March,  1965,  issued  by &  a

 कक
 कभ  मुझ को  ग  अया  the  Vice-President  discharging

 कि  दा  में  से  एक  आपको  चुनना  है,  जो  स्वीकृत  the  functions  of  the  President,  in
 हुए  है  उन  में  से  एक  को  चलना  है  t  संव  नया

 io:  जिसके:  मे  झपने  बाप  बोलता
 क्रो  आज्ञा.  से  बोलता  हूं  '  की

 ऐसे  नहीं  बोलना  शुरू  कर  देता  हूं  ।

 आपने  कहा  है  कि  यह  जो  मसला  है  इस

 relation  to  the  State  of  Kerala:
 कैसे  ग्राएणा  ?  कल  सब्र  समाप्त  होने  जा  रहा
 है।  बह  rind  टी०  कराई  का  मामला  है,  उड़ीसा
 में  बच्चों  की  बिक्री  का  सवाल  है।  मेरी  बिनती
 है  कि  एक  दो  ध्यानाकर्षण  के  प्रस्ताव  श्राप
 मंजर  कर  लें  ।  ae

 अध्यक्ष  महोदय:  कितने  कर  सकता  हूं?
 सारे  मामले  को  बाप  देखे  ।  दो  ये  ज़्याद  ्तो
 कोर्ट  माने  नहीं  रखता  है  |  कितने  मैं  शार्ट
 नोटिस  विवेदन  लू  ?  पांच,  साप दस  रख  दू  ?
 यहे  बसे  तस्कीन  हो  सकता  है  t  दा  से  भ्रमित

 हीं  रख  सकता  हूं  |  में  क्रि  कर  सकता  हूं
 कि  प्रगर  कोई  जरूरी  समझ  कौर  यह  समझ

 (i)  The  Kerala  Land  Assignment
 Rules,  i964,  published  in
 Notification  S.R.O,  No.  T1/64
 in  Kerala  Gazette  dated  the
 25th  March,  I964,

 (ii)  The  Ruics  for  the  implemen-
 tation  of  the  Centrally  gpon-
 soced  scheme  of  scttlement
 of  landless  agricultural  Jabou.
 rera  an  Government  Poram-
 boke  lands,  published  in
 Notification  No,  505]3/A3/62/
 RD  an  Kerala  Gazette  dated
 the  22nd  October,  1963,

 (iii)  The  Rules  for  the  aasign=
 ment  of  Government  lands
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 for  the  purpose  of  Settle-
 ment  of  landless  agricultural
 labourers  under  the  Centrally
 sponsored  scheme  of  the
 settlement  of  such  Jabourers,
 published  in  Notification
 S.R.0.  No,  ‘715/1963  in  Kerala
 Gazette  dated  the  22nd  Octo-
 ber,  1963.

 (iv)  Notification  No.  79]82/A3/63/ RD  dateg  the  §th  January,
 i964,  making  certain  amend-
 ments  to  the  rules  for  the
 assignment  of  Government
 lands  for  the  purpose  of
 settlement  of  landless  agri-
 cultural  labourers  under  the
 Centrally  sponsoreq  schume
 of  the  settlement  uf  such
 labourers,
 SR.O.  No.  30/65  published  in
 Kerala  Gazette  dated  the
 26th  January,  1965,  making
 certain  amendment  to  the
 Rules  for  the  assignment  of
 Government  lands,

 (vi)  ‘S.R.0.  No.  11/65  published
 in  Kerala  Gazette  dateg  the
 23rd  March,  1965,

 (vii)  The  Rules  for  the  Assign-
 ment  of  Government  Lang  in
 Development  Areas  for  indus-
 trial  purposes,  published  in
 Notification  S.R.O.  No.  97/64
 in  Kerala  Gazette  dateq  the
 30th  March,  964

 (v  =

 (viii)  §.R.O.  No.  231/65,  published in  Kerala  Gazette  dated  the
 Ist  June,  1965,  making  cer-
 tain  amendment  jo  the
 Kerala  Land  Assignment
 Rules,  1964,

 (ix)  BRO.  No.  303/65  published in  Kerala  Gazette  dateq  the
 3rd  August,  ‘1965,  making certain  amendments  to  the
 special  rules  for  the  lease  of
 Government  lands  for  tobacco
 cultivation,

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 3331/65].
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 (2)  a  copy  of  Notification  S.R.O.
 No,  219/64  published  in  Kerala
 Gazette  dated  the  2lst  July,  1964,
 making  certain  amendments  to  the
 Ke-ala  Land  Acquisition  Rules,
 1963,  under  sub-section  (2)  of
 section  61  of  the  Kerala  Land
 Acquisition  Act,  96l,  read  with
 clause  (c)  (iv)  of  the  Proclama-
 tion  dateq  the  24th  March,  1965,
 issued  by  the  Vice-President  dis-
 charging  the  functions  of  the
 President,  in  relation  to  the  State
 of  Kerala.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-5332/65].

 (3)  हद  copy  of  the  Forest  Settle-
 ment  Rules,  1965,  published  in
 Notification  S.RO,  No.  186/65  in
 Kerala  Gazette  dated  the  llth
 May,  1965,  under  section  77  of  the
 Kerala  Forest  Act,  961,  read  with
 clause  (c)  (iv)  of  the  Proclama-
 tion,  dated  the  24th  March,  1965,
 issued  by  the  Vice-President  dis-
 charging  the  functions  of  the
 President,  in  relation  to  the  State
 of  Kerala.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-5333/65].

 Annuat  Report  or  Cocuin
 REFINERIES

 The  Minister  of  Petroleum  and
 (Shri  Humayun  Kabir):  I

 (i)  Annual  Report  of  the  Cochin
 Refineries  Limited,  Ernaku-
 lam,  for  the  year  1964-65,
 along  with  the  Audited  Ac-
 counts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor
 General  thereon,  under  sub-
 section  dy  of  section  6I9A
 of  the  Companies  Act,  1956.

 (ii)  Review  by  the  Government
 On  the  working  of  the  above
 Company,

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 5334/65).
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 STATEMENT  RE:  ACTION  TAKEN  BY
 GovERNMENT  ON  VARIOUS  ASSURANCES,
 PROMISES  AND  UNDERTAKINGS
 GIVEN

 The  Minister  of  Commanications
 and  Parliamentary  Affairs  (Shri  Satya
 Narayan  Sinha):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  the  following  statements  show-
 ing  action  taken  by  the  Government
 on  various  assurances,  promises  and
 undertakings  given  by  Ministers  dur-
 ing  the  various  sessions  of  Third  Lok
 Sabha:

 (i)  Statement  No.
 Session,  1965.

 (ii)  Supplementary  Statement  No,
 Ill.—Twelfth  Session,  1965,

 L—Thirteenth

 (iii)  Supplementary  Statement  No.
 VIL—Elevent,  Session,  1965.

 (iv)  Supplementary  Statement  No.
 .—Tenth  Session,  1964,

 (v)  Suppl  tary  Si  t  No.
 XVII—Seventh  Session,  1964.

 (vi)  Supplementary  Stat  it  No.
 XX.—Fourth  Session,  1963.

 (vii)  Supplementary  Statement  No.
 XXIIL—First  Session,  962,

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 5335  to  5341/65].

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hos-
 hangabad):  Sir,  on  a  point  of  order.
 Under  rule  323,  coupled  with  the
 general  rule  that  Members  of  the
 House  should  abide  by  your  direc-
 tions—that  is  the  genera)  rule—you
 were  pleased  to  direct  the  Finance

 Minister,  I  believe  last  Wednesday  or
 Thursday,  perhaps,  that  he  should
 make  a  statement  this  week  on  the
 various  sins  of  omissions  and  com-
 missions  that  his  Ministry  has  com-
 mitted,  giving  reasons  for  the  same.
 (Interruption)

 An  hon,  Member:  He  promised.
 Stri  Hari  Vishou  Kamath:  He  was

 forced  to  promise.  That  was  about
 a  week  ago,  and  we  expected  that
 the  statement  would  be  laid  much
 earlier,  May  |  ask  whether  there  is
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 any  truth  in  certain  reports  to  the
 effec|  that  the  Finance  Minister  for-
 warded  to  the  Minister  of  Parliamen-
 tary  Affairs  a  statement  embodying
 the  reasons  three  or  four  days  ago,
 and,  if  so,  the  reasons  for  the  delay
 in  submitting  it  to  the  House.  Un-
 der  rule  323,  there  is  g  Committee  on
 Government  Assurances,  and  nor-
 mally,  the  House  would  expect—and
 I  am  sure  you  would  agree  with  me—
 that  the  Committee  on  Government
 Assurances  must  have  sufficient  time
 to  consider  all  those  statements  that
 have  been  laid  by  Ministers  on  the
 Table.  I  am  afraid,  coming  at  this
 fag  end  of  this  session,  the  Committee
 is  being  practically,  virtually,  baulk-
 ऋतु  of  its  right  to  specdily  scrutinise
 the  assurances,  etc.,  in  respect  of  which
 the  statement  has  just  now  been
 made.  Unfortunately,  I  think  the
 Committee  will  be  handicapped  and
 hamstrung  by  the  delay  that  has
 taken  place  with  regard  to  the  state-
 ment  on  those  assurances.

 Lastly,  the  Secretariat  of  the  Lok
 Sabha,  in  its  analysis,  has  said  that
 out  of  all  the  assurances  since  962
 April,  first  session,  of  this  third  Lok
 Sabha,  till  the  budgct  session  of  965—
 there  were  s0  Many  assurances  given
 during  that  period—3l]  still  remain
 outstanding.  |  woulg  like  to  know— I  am  sure  the  Secretariat  myst  be
 having  a  record  of  that  also—after

 this  statement  that  has  been  laid  on
 the  Table  of  the  House  today,  how
 many  assurances  still  remain  outstand-
 ing  now,  atd  the  session  to  which
 they  relate.

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  tT  have
 got  o  statement.  If  the  hon.  House
 wants  to  know  the  details  and  if  the
 Speaker  permits  me,  I  will  read  it

 out  so  that  the  House  would  under-
 stand  the  position.  Or,  jf  you  like,  I
 shal)  place  a  copy  of  it  on  the  Table
 of  the  House.  (Interruption).  Now,
 the  statements  laid  today  include  in-
 formation  in  respect  of  the  following two  assurances  on  which  some  Mem-
 bers  were  anxious  to  have  the  infor-
 mation  immed  ly:  first,  expen
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 {Shri  Satyo  Narayan  Sinha]
 ture  including  foreign  exchange  on
 visits  of  Ministers  abroad,  ang  second-
 ly,  expenditure  including  foreign  ex-
 change  on  visits  of  Officers  abroad.
 These  two  assurances  were  given  in
 the  August-Scpitcmber,  965  session
 only  and  should  not  be  considered  to
 be  pending  implementation  for  a  long
 time.

 The  statement  also  includes  infor-
 mation  about  implementation  of  an
 assurance  regarding  forcign  exchange
 spent  on  foreign  technicians  employ-
 ed  in  India.  A  reference  about  this
 was  made  by  the  Minister  of  Finance
 the  other  day.  This  has  been  pending
 since  1962.  It  is  truce.  The  delay  in
 its  implementation  has  «already  been
 explained  by  the  Finance  Minister
 the  other  day.

 The  factual  positicn  about  assur-
 ances  is  that  during  the  term  of  the
 present  Lok  Sabha,  a  total  of  2,363
 assurances  were  given  up  to  the  end
 of  the  last  August-September,  905
 session,  Out  of  these,  2,130  have
 been  jmplemented.  This  means  that
 over  90  per  cent  of  the  assurances
 have  been  implemented.  The  out-
 standing  assurances  of  early  years,
 Particularly  of  962  and  963  are:
 1962,  4  and  1963,  10.  Out  of  the  four
 assurances  pending  since  I62,  we
 have  requested  the  Committer  on
 Assurances  to  delete  one  in  respect  of
 foreign  collaboration  for  the  cons-
 truction  of  q  secong  shipyard  at
 Cochin  for  the  reason  that  the  pro-
 ject  report  from  a  Japan  firm—Mitsu-
 bishi  Heavy  Industries—hag  not  80
 far  been  received,  (Interruption).

 Tt  is  a  very  queer  name.  An  agree-
 ment  is  expecteg  to  be  signed  with
 this  firm  only  after  getting  a  report
 from  them.

 The  details  in  respect  of  the  three
 otherg  are  88  under:  firat,  on  the  as-
 surance  given  by  the  Transport
 Minister,  regarding  the  number  of
 steamers  taken  on  time  charter  or
 voyage  charter.  during  the  second
 Plan,  the  latest  position  js  that  the

 he
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 information  hus  already  been  collject-
 ed  by  the  Ministry  and  is  being  con-
 solidated.  It  is  expected  to  lay  this
 information  early  in  the  next  session.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Do  you
 think  three  years  is  not  a  long  enough
 period?

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  I  am
 giving  the  factual  position.  |  am
 giving  you  the  names  of  the  Minis-
 tries  also.

 Shri  Nari  Vishnu  Kamath:  Black-
 list  them.

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  Just
 listen,  I  am  giving  you  the  factual
 Position.  Secondly,  on  the  assur-
 ance  by  the  Minister  of  Transport
 regarding  the  amount  of  foreign  ex-
 change  puid  during  the  second  and
 third  Plans  for  construction  or  acqui-
 sition  of  ships  from  abroad,  as  the
 information  relating  to  it  has  to  be
 collected  from  numerous  Indian  ship-
 ping  compunies  in  the  private  and
 Public  sectors,  a  certain  amount  of
 delay  has  taken  place  jn  implement-
 ing  it.  The  Minister  of  Transport  has
 promised  to  send  us  the  information
 at  an  early  date.

 On  assurance  No.  (iii),  the  assur-
 ance  given  by  the  Health  Minister  re-
 farding  a  comprehensive  scheme  for
 rural  water  supply  scheme  for  Rajas-
 vaan,  the  information  is  not  forth-
 coming  from  the  Government  of
 Rajasthan.  They  have  been  remind-

 ed  by  the  Ministry  from  time  to  time.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath;  Too
 busy  with  party  politics,

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  Maybe.
 The  implementation  of  this  assurance
 can  be  had  only  after  receipt  of  the
 information  from  the  Government  of
 Rajasthan.

 Shri  Hari  Vishng
 reminders  to  them.

 Kamath:  Send
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 Shri  Satya  Narayan  Sinha;  Several
 reminders  have  been  sent  to  them
 There  is  a  procedure  adopted  in  the
 Department  for  culling  out  assurances
 from  the  debutes.  So,  this  is  the
 position  more  or  less.

 Mr.  Speaker:  I  would  ask  the  Com-
 mittee  on  Assurances  to  examine  this:
 what  has  been  laid  and  what  remains,
 and  then  to  make  a  report  to  me  by
 the  next  session.
 AnnvuaL  Report  or  AsHoxa  Hotes,
 ann  Review  py  GOVERNMENT  THEREON,

 AND
 AwnvuaL  Report  or  JAnratH  Hotes,
 AND  Review  sy  GOVERNMENT  THEREON.

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Health  (Shri  P.  5.  Naskar):
 Sir,  on  behalf  of  Shri  Mehr  Chand
 Khanna,  I  bey  to  lay  on  the  Table  a
 copy  each  of  the  following  papers:—

 a)  (i)  Annual  Report  of  the
 Ashoka  Hotels  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  1964-65,
 along  with  the  Audited  Ac-
 counts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor
 General  thereon,  under  sub-
 section  (l)  of  section  6I9A
 of  the  Companies  Act.  1956.

 (ii)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  above
 Company.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 5342/65].

 (2)  (i)  Annual  Report  of  the
 Janpath  Hotels  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  1964-65,
 along  with  the  Audited  Ac-

 ts  and  the  of
 the  Comptrolier  and  Auditor
 General  thereon,  under  sub-
 section  (l)  of  section  6I79A
 of  the  Compaines  Act,  1956.

 (ii)  Review  by  the  Government  ,
 on  the  working  of  the  above
 Company.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 5343/65).
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 Nornecktons  unpen  Kerata  Motor
 VEHICLEs  RULES  AND  ANNUAL  REPORT
 or  CENTRAL  4080  TRaNsPoRT  CoRPORA-

 tion,  Lrp.,  New  Deut.

 Shri  P.  S.  Naskar:  On  behalf  of  Shri
 Raj  Bahadur,  |  beg  to  lay  on  the
 Table:

 dp  a  copy  of  the  following  Noti-
 tications  making  vertuin
 amendments  to  the  Kerala
 Motor  Vehicles  Rules,  96I,
 under  sub-section  (3)  of  sec-
 tion  33  of  the  Motor  Vehicles
 Act,  1939,  read  with  clauses
 (c)  (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  24th  Mareh,  ‘1965,
 issued  by  the  Vice-President
 discharging  the  functions  of
 the  President,  in  relation  to
 the  State  of  Kerala:—

 (i)  S.R.O.  No.  394/65  published
 in  Kerala  Gazett»  dated  the
 2nd  November,  1985.

 (ii)  S.R.O.  No  402/65  published
 in  Kerala  Gazette  dated  the
 the  Hh  November,  1965.
 [Placed  in  the  Library.  See

 No,  LT-5344/65].
 (2)  ्  copy  of  Annual  Report  of

 the  Central  Road  Transport
 Corporation  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  1964-65;
 along  with  the  Audited  Ac-
 counts  and  the  comments  af
 the  Comptroller  and  Audicor
 General  thereon,  under  sub-
 section  ren)  of  section  6I9A
 the  Companies  Act,  1956.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5345/65).

 AnnuaL  _ पदाम्ताता  or  INDIAN  Drucs  AND
 PHARMACEUTICALS

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 Alagesan):  |  beg  to  lay  on  the  Table
 a  copy  each  of  the  following  papers:——

 [Shri  Alagasan]
 (i)  Annual  Report  of  the  Indian

 Drugs  and  Pharmaceuticals
 Limited,  New  Delhi,  for  the
 year  1964-65,  along  with  the
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 (Shri  Alagesan]
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller
 Auditor  Gencral  thereon,
 under  sub-section  (l)  of  Sec-
 tion  6l9A  of  the  Companies
 Act,  1956.

 (ii)  Réview  by  the  Government
 on  the  working  of  the  above
 Company.  [Placed  in  Library
 See  No.  LT-5346/65.]

 NOTIFICATIONS  AND  RULEs  UNDER  Cus-
 toms  AcT  AND  KerAta  Sates  Tax

 (LEvy  AND  VALIDATION)  AcT
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry

 of  Finance  (Shri  Rameshwar  Sahu):
 I  beg  to  lay  on  the  Table—

 (l)  a  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  section  59
 of  the  Customs  Act,  962:—

 (i)  G.S.R.  696  published  in
 Gazette  of  India  dateq  the
 20th  November,  1965.

 (ii)  GS.R  750  publisheq  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965.

 (ii)  G.S.R.  75l  publisheg  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965.

 (iv)  G.S.R.  752  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965,

 (v)  G.S.R,  753  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  965

 (vi)  G.SR  754  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965.

 (vii)  G.S.R.  790  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 30th  November,  1965.

 (vii)  G.S.R.  794  published  in
 Gazette  of  India  dated  the
 3rd  December,  965

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-5347/ 8).
 (2)  a  copy  each  of  the  following

 Rules  under  section  59  of
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 the  Customs  Act,  962  and
 section  38  of  the  Central  Ex-
 cises  and  Salt  Act,  944:—

 (i)  The  Customs  ang  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  LEighty-
 third  Amendment  Rules,
 1965,  published  in  Notifica-
 tion  No  GSR  740  in  Gazette
 of  India  dated  the  27th  Nov-
 ember,  1965.

 Gi)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Ejighty-
 fourth  Amendment  Rules,
 1965,  published  in  Notifica-
 tion  No.  GSR  74]  in  Gazct-
 te  of  India  dated  the  27th
 November,  1965.

 (iii)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Eighty-
 fifth  mendment  Rules,  1965,
 published  in  Notification  No.
 GSR  ‘1742,  in  Gazette  of
 India  dated  the  27th  Nov-
 ember,  1985.

 (iv)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Eighty-
 sixth  Amendment  Rules,
 ‘1965,  pubiisheq  in  Notifica-
 tion  No.  GSR  743  in  Gazet-
 te  of  India  dated  the  27th
 November,  1965.

 (v)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Eighiy-
 seventh  Amendment  Rules,
 1965,  published  in  Notifica-
 tion  No.  GSR  744  in  Gazet-
 te  of  India  dated  the  27th
 November,  ‘1965,

 (vi)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Eighiy-
 eigth  Amendment  Rules,
 +1965,  publisheg  in  Notifica-
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 tion  No.  GSR  145  in  Gazet-
 te  of  India  dateg  the  27th
 November,  1965,

 (vii)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Eighiy-
 ninth  Amendment  Rules,
 1965,  published  in  Notifica-
 tion  No.  GSR  746  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965.

 (viii)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Ninet-
 ieth  Amendment  Rules,
 1965,  publisheq  in  Notifica-
 tion  No,  GS.R.  1747  in
 Gazette  of  India  dated  the
 27th  November,  1965.

 (ix)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw-
 back  (General)  Ninety-
 first  Amendment  Rules  965
 published  in  Notification  No.
 GSR  748  in  Gazette  of
 India  dated  the  27th  Nov-
 ember,  1965.

 (x)  The  Customs  and  Central
 Excise  Duties  Export  Draw.
 back  (General)  Ninety-
 second  Amendment  Rules,
 1965,  published  in  Notifica-
 tion  No.  GSR  749  in  Gazet-
 te  of  Indm  dated  the  27th
 November,  1085.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-S847/
 65).

 (3)  a  copy  of  the  Kerala  Sales
 Tax  (Levy  and  Validation)
 Act  965  (President's  Act  No.
 4  of  965)  under  sub-section
 (2)  of  section  3  of  the  Kerala
 State  Legislature  (Delegation
 of  Powers)  Act,  1965.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-
 5349/65.)

 AGRAHAYANA  ‘18,  887  AKA)  6608-

 i2,  58  hrs,

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF
 MEMBERS  FROM  THE  SITTINGS

 OF  THE  HOUSE

 Minutes
 ft  यमुना  प्रसाद  महल  (जानवर)  :

 प्रत्यक्ष  महोदय,  में  सभा  को  बैठकों  से  सदस्यों
 की  प्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  सा  मति  की  चाल
 अधिवेशन  के  दोरान  हुई  15वीं  बैठक  का
 कार्यवाही  सारांश  सभा  पटल  पर  रात।  हूं  ।

 12.58}  bre.
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  I  have  to  report  the
 following  messages  received  from  the
 Secretary  of  Rajya  Sabha:

 (i)  ‘In  accordance  with  the  provi-
 sions  of  sub-rule  (6)  of  rule
 86  of  the  Rules  of  Procedure
 and  Conduct  of  Business  in  the
 Rajya  Sabha,  I  am_  directed
 to  return  herewith  the  Kerala
 Appropriation  (No  5)  Bill,
 1965,  which  was  passed  by  the
 Lok  Sabha  at  its  sitting  held
 on  the  30th  November,  1985,
 and  transmitted  to  the  Rajya
 Sabha  for  its  recommendations
 and  to  state  that  this  House
 has  no  recommendations  to
 make  to  the  Lok  Sabha  in  re-
 gard  to  the  said  Bill.’

 (i)  ‘In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  27  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,  |
 am  directed  to  inform  the  Lok
 Sabha  that  the  Rajya  Sabha,
 at  its  gitting  held  on  the  7th
 December,  1965,  agreeq  with-
 out  any  amendment  to  the  Me-
 tal  Corporation  of  India
 (Acquisition  of  Undertaking)
 Bill,  1965,  which  was  passed
 by  the  Lok  Sabha  at  its  sitting
 held  on  the  22nd  November,
 ‘19652
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 42.59  brs.

 STATEMENT  RE:  APPLICABILITY
 OF  PAYMENT  OF  BONUS  ACT
 TO  PUBLIC  SECTOR  UNDER-
 TAKINGS.

 The  Minister  of  Labour  and  Em-
 ployment  (Shri  D.  Sanjivayya):  Sir,
 with  your  permission,  I  would  like  to
 to  make  the  following  statement  on
 the  issue  of  the  payment  of  bonus.

 Before  the  issuc  of  the  Payment  of
 Bonus  Ordinance,  965  on  the  29th
 May,  I905,  the  employces  in  the  Public
 Sector  Undertakings  were  not  entitled
 to  any  payment  of  profit-sharing
 bonus,  However,  with  the  specific  ap-
 proval  of  the  Cabinet,  ex-gratia  pay-
 ments  had  been  allowed  in  the  past  to
 employees  drawing  upto  Ks,  900  p.m.
 in  some  undertakings.  These  er-gratia
 payments  covered  roupidly  38,000  em-
 floyees  ont  of  total  employment  in
 the  public  sector  of  about  4  lakhs  at
 ine  end  of  ‘1963-64,
 3  hes.

 Only  those  establishments  in  the
 public  sector  which  are  not  departmen.
 tally  run  and  which  compete  with
 establishments  in  the  private  sector,
 were  included  within  the  purview  of
 the  Bonus  Commi-sion,  The  Bonus
 Commission  recommended  that  if  not
 Jess  than  25  per  cent  of  the  gross  ag-
 gregate  sales  turnover  of  a  public  sec-
 tor  undertaking  cunsists  of  sales  of  ser-
 vViees  and/or  products  which  compete
 with  the  products  and/or  services  pro-
 duced  and  sold  by  units  in  the  private
 sector,  then  such  undertakings  should
 be  deemed  to  be  competitive  and  the
 bonus  formula  should  apply  to  such
 units.  The  recommendation  of  the
 Commission  was  accepted,  and  has
 since  been  given  effect  to  by  Section
 20  of  the  Bonus  Ordinance  as  well  as
 the  Payment  of  Bonus  Act,  1965.

 On  December  2,  965  the  Cabinet
 decided  that:—

 (i)  all  non-competing  public  sec-
 tor  undertakings  should  pay
 ex-gratia  to  their  employees

 Payment  of
 Bonus  Act  (St.)

 amounts  which  they  would  be
 liable  to  pay  as  bonus  if  they
 were  to  fall  within  the  pur-
 view  of  the  Payment  of  Bonus
 Act:

 where  such  an  undertaking  has
 made  ex-gratia  payment  in
 the  past,  the  amount  of  such
 payment  should  be  treated  as
 absorbed  in  the  amount  deter-
 mined  as  in  (i)  above.  In
 other  words,  no  claim  of  em-
 ployees  to  payment  determin-
 ed  on  the  lines  of  the  Bonus
 Law  as  an  addition  to  payment
 on  the  scale  of  exr-gratia  pay-
 ment  in  the  past  should  be  ac-
 cepted.  If  the  past  ex-gratia
 payment  had  been  higher  than
 the  amount  worked  out  as  in
 (i)  above,  the  level  of  past
 er-gratia  payment  should  be
 maintained;

 66r0

 the  principle  in  (ii)  above  should
 also  be  followed  in  the  case
 of  competing  public  sector
 undertakings.

 the  applicability  of  (ii)  and  (iii)
 above  in  individual  cases
 should  be  conditional  upon
 the  maintenance  of  the  level
 of  performance  of  the  under-
 takings.

 cd

 This  decision  will  not  apply  to  the
 public  sector  undertakings  which  have
 been  specificaliy  excluded  from  the
 purview  of  the  Payment  of  Bonus  Act,
 3965  under  section  32  of  that  Act,  and
 also  to  the  departmentally  run  under-
 tukings  like  Railways,  Defence  estab-
 lishments,  Government  of  India  Press,
 Mints,  Opium  Factories,  etc.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Is  the  Minister  aware  that
 more  than,  I  believe,  000  employces
 of  the  Press  Trust  of  India  have  gone
 on  strike  on  this  issue  of  bonus,  inter
 alia,  some  other  demands?  May  I
 know  what  steps  are  bemg  taken  to
 normalise  the  situation?

 Shri  ss.  M.  Banerjee  (Kanpur):  The
 Minister  stated  that  railways  and
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 ccfence  will  also  be  covered.  I  want
 to  know  whether  only  the  defence
 employees  working  in  the  ordnance
 factories  will  be  covered  or  all  the
 civilian  employees  incidentally  con-
 nected  with  defence  production  num-
 bering  about  3  lakhs  will  also  be
 covered.

 श्री  लघु  लिमये  (मुंगेर)  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में
 जो  तगरपालिकाड्रों  के  ग्रन्दर  हैं,  जेसे  यातायात
 बम्बई  में  ब्रेस्ट  का  हैं  या  गैस  का  हो  सकता  हैं,
 बिजली  का  हो  सकता  है,  क्या  इन  उद्योगों
 का  शुमार  होगा  और  उनके  लिए  भी  यह  बोनस
 का  नियम  लागू  होगा?

 Shri  Indrajit  Gupta  (Calcutta  South
 West):  Does  this  decision  mean  that
 those  categories  who  were  completely
 excluded  from  the  purview  of  the
 Act  such  as  LIC  employees  and  Gov-
 ernment  Finance  Corporation  em-
 ployees  will  all  be  eligible  for  this
 er-gratia  payment?

 Shri  A.  P.  Sharma  (Buxar):  Just
 now  the  Minister  said  about  compet-
 ing  and  non-competing  industries,  and
 said  employees  of  both  will  be  entitl-
 ed  for  a  certain  amounts  of  bonus.
 He  has  also  said  that  railways,  defence
 and  other  establishments  managed  by
 departments  are  excluded,  May  I
 know  why  that  part  of  the  railways
 and  defence  which  is  concerned  with
 production  like  workshops  should  be
 excluded?

 Mr.  Speaker:  No  arguments  need
 be  advanced.  Only  questions,

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagal-
 pur}:  Is  the  Minister  aware  that  in
 942  and  963  the  management  of  the
 PTI  gave  to  its  employees  a  certain
 amount  of  bonus  and  now  under  this
 bonus  law  on  which  he  has  made  a
 stalement,  they  want  to  reduce  what
 they  have  been  already  getting?  Is
 it  the  intention  of  the  law  to  punish those  who  have  got  a  certain  amount
 or  to  assure  a  minimum  amount  to
 those  who  are  not  getting  it?

 Shri  A.  N.  Vidyalankar  (Hoshiar-
 pur):  I  wanted  to  ask  this  question
 as  well.  I  also  want  to  know  whether
 the  employees  of  State  transport
 would  be  covered.  What  would  be
 their  position?

 Shri  Sivamurthi  Swamy  (Koppal):
 May  I  know  whether  State-sponsored
 industries  and  companies  will  also  be
 covered.  There  are  some  Central  and
 State  combined  industries.  I  want  to
 know  whether  they  are  also  covered.

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara):  I  do
 not  know  what  happens  to  Bharat
 Electronics,  which  has  got  practically
 8  monopoly  in  electrunics.  I  raised
 the  objection  on  the  last  occasion
 that  you  should  now  allow  other
 importers  to  counter-act  the  produc-
 tive  influence  of  Bharat  Electronics.
 The  point  is,  you  cannot  say  the  pri-
 vate  sector  is  competing  wilh  us  und
 the  private  sector  shall  have  bonus
 and  we  shall  not  have.  It  is  the
 tight  of  the  labourer  to  have  his
 bonus...

 Mr,  Speaker:  No  arg  ts;  only
 clarification,

 Shri  Joachim  Alva:  Also  about  the
 PTI,  who  have  the  monopoly  of  news.

 Shri  K.  N.  Pande  (Hata):  May  I
 know  if  the  realisation  of  bonus
 amount  will  be  brought  under  the
 Industrial  Disputes  Act,  because  if
 there  is  a  dispute,  the  employees  are
 entitled  to  refer  that  matter  to  the
 courts  under  the  Industrial  Disputes
 Act?  Then,  there  are  some  States
 which  under  the  Cooperative  Act  have
 provided  this  clause  that  the  banks
 under  the  Cooperative  Act....

 Mr.  Speaker:  It  is  too  long  for  a
 clarification.

 Shri  K.  N.  Pande:  I  want  to  know
 whether  the  employees  employed  in
 cooperative  banks  are  entitled  to  get bonus  or  not,

 Shri  Mohammad  Elias  (Howrah): The  law  has  provided  the  minimum,
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 {Shri  Mohammad  Elias]
 May  I  know  if  the  ex-gratia  amount
 will  be  more  or  less?

 Shri  Alvares  (Panjim):  I  want  him
 to  clarify  the  position  in  regard  to
 railway  workers.

 Mr.  Speaker:  There  were  so  many
 questions.  Has  he  been  able  to  note
 them  down?

 Shri  D,  Sanjivayya:  To  the  extent
 I  remember,  |  will  answer.  If  I  for-
 get,  they  will  help  me.

 Let  me  first  take  up  the  PTI  em-
 ployees.  On  behalf  of  the  munage-
 ment  as  well  as  on  behalf  of  the
 employees  representations  have  been
 made  orally  to  me.  Some  papers
 have  been  handed  over  to  me,  I  do
 not  know  whether  I  should  take  them
 as  representations  in  writing.  All  the
 same,,  the  point  is  they  are  demand-
 mg  more  bonus  than  offered  by  the
 employers  on  the  plea  that  last  year
 they  got  more  money.  But  the  plea
 of  the  employers  is  that  they  do  not
 have  so  much  money  as  they  had  last
 year.  They  are  prepared  to  imple-
 ment  the  provisions  of  the  bonus
 legislati  The  mana,  it  are  also
 prepared  to  allow  the  Government  to
 refer  this  issue  to  adjudication,  I
 thought  it  would  be  better  if  the  em-
 ployers  and  employees  could  come  to
 an  agreed  settlement.  Efforts  are
 being  made.  In  fact,  even  in  the
 bonua  legislation,  under  section  34(3)
 provision  is  made  for  such  mutual
 agreement  between  the  employers
 and  employees  to  settle  the  question
 of  bonus  according  to  a  formula  other
 than  the  one  mentioned  or  contem-
 plated  in  the  Act.

 Shri  8,  M.  Banerjee:  Strike  has
 taken  place  and  unless  he  intervenes
 effectively,  there  is  no  hope.

 Sbri  D.  Sanjivayya:  The  Delhi
 Administration  are  in  charge  of  labour
 relations  here;  we  are  not  directly
 reeponalble  for  It.
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 Shri  5.  M.  Banerjee:  He  should
 bring  pressure  on  them;  they  are  bad
 employers.  (Interuptions).

 Mr.  Speaker:  He  should  be  allowed
 to  exert  that  pressure;  he  is  replying
 and  Members  should  listen  to  him
 patiently.

 Shri  D.  Sanjivayya:  Meanwhile  we
 have  asked  the  Delhi  Administration
 to  look  into  the  matter.  I  am
 not  sure  whether  they  have  started
 conciliation.  I  hope  conciliation  would
 start.  After  conciliation  starts,  if  a
 settlement  is  arrived  at  during  the
 conciliation,  it  is  well  and  good,  If
 conciliation  fails,  a  failure  report  will
 be  submitted  to  the  appropriate  gov-
 ernment  and  that  government  will
 again  consider  whether  that  particular
 issue  is  a  fit  one  for  reference  for
 adjudication,  That  is  all  that  I  can
 say  in  that  regard.

 Shri  Indrajit  Gupta  asked  whether
 the  institutions  or  establishments
 specifically  excluded  under  section  33
 would  be  covered  by  this  decision.
 Probably,  he  did  not  carefully  listen
 to  what  I  said  at  the  fag  end  of  my
 statement.  I  have  clearly  stated  that
 those  institutions  which  are  speci-
 fically  excluded  from  the  application
 of  this  Act,  under  section  32,  will  not
 be  covered  by  this  decision.  They  are
 excluded,

 With  regard  to  defence,  Ict  me  say,
 if  they  are  departmentally  run  this
 decision  would  not  be  made  applic-
 able,  but  if  they  are  run  through
 some  corporation.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  Kindly  follow
 my  question.  My  question  is  a  speci-
 fic  one.  Ordnance  factories  are  essen-
 tially  controlled  and  run  by  the  Cen-
 tral  Government.  Il  wanted  to  know
 whether  only  the  ordnance  factory
 units  which  are  productive  units  will
 be  covered  by  this  new  announce-
 ment  or  all  employees  connected  or
 incidentally  connected  with  defence
 production.
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 Shri  D.  Sanjivayya:  That  would
 again  depend  on  this  fact,  namely,
 whether  they  are  run  departmentally
 or  whether  are  managed  through  a
 corporation.

 Shri  5.  M,  Banerjee:  There  is  no
 eorporation  in  defence.

 Mr,  Speaker:  Order,  order,  The
 hon.  Minister  should  not  yield;  he
 should  go  on.

 Shri  Joachim  Alva:  I  may  ‘mention
 that  the  departmental  railway  waiters
 have  not  been  paid  their  wages  for
 the  last  two  months.

 Mr.  Speaker:  Order,  order.

 Shri  D.  Sanjivayya:
 departmentally  run.
 graphs  also.
 tioned  that.

 Railways  are
 Post  and  Tele-

 I  have  already  men-

 Shri  A,  P.  Sharma:  The  question
 was  one  of  competing  or  non-compet-
 ing  workshops.

 Shri  D.  Sanjivayya:  Departmentally
 Tun  public  sector  undertakings  will
 not  derive  any  benefit  either  under
 the  Bonus  Act  or  on  account  of  the
 decision  recently  taken  by  the  Gov-
 ernment.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Whether  they
 are  competing  or  non-competing?

 Shri  D.  Sanjlvayya:  They  will  not
 derive  any  benefit  irrespective  of  the
 fact  whether  they  are  competing  or
 n  (Interuption).

 Mr.  Speaker:  Let  us  proceed  now.

 Shri  K.  N.  Pande:  Sir,  my  point
 has  not  been  answered,

 Mr.  Speaker:  We  will  sec  some
 other  time.
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 RESOLUTION  RE.  REPORT  OF
 RAILWAY  CONVENTION

 COMMITTEE—contd.

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 take  up  further  consideration  of  the
 following  Resolution  moved  by  Shri
 8.  K.  Patil  on  the  8th  December,  1965,
 namely:

 “That  this  House  approves  the
 recommendations  contained  in  the
 Report  of  the  Committee  appoint-
 ed  to  review  the  rate  of  dividend
 which  is  at  present  payable  by
 the  Railway  Undertaking  to
 General  Revenues  as  well  as  other
 ancillary  matters  in  connection
 with  the  Railway  Finance  vis-a-
 vs  the  General  Finance  which
 was  pri  ed  to  Parli  t  on
 the  29th  November,  1965."
 Shri

 speech,
 Alvares  may  continue  his

 Shri  Alvares  (Panjim):  Sir,  yester-
 day  we  discussed  the  report  of  an-
 other  Commissi  the  Fin  Com-
 mission,  which  deals  with  the  relation
 of  finances  that  can  be  shared  between
 the  Union  and  the  State  Governments.
 The  Railway  Convention  Cammittee
 is  another  of  this  type  which  deals
 with  relations  between  the  Union
 Government  and  one  of  its  depart-
 mentally  run  undertakings—the  Rail-
 way  undertaking.

 While  appreciating  the  fact  that  the
 Railway  undertaking  is  agreeable  to
 pay  a  higher  dividend  on  the  capital-
 at-charge,  one  must  realise  that  this
 is  not  sufficient,  Much  has  been  made
 of  the  fact  that  the  Railways  are
 paying  a  dividend.  But  let  me  remind
 the  hon.  Minister  that  the  Deputy
 Chairman  of  the  Planning  Commission
 said  sometime  ago  that  all  public
 sector  undertakings  must  pay  divi-
 dend  on  amount  invested  up  to  0  per
 cent,  otherwise  it  would  be  difficult
 to  establish  the  viability  of  any  parti-
 cular  undertaking.  The  Railways  are
 there,  whether  they  are  viable  or  not,
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 [Shri  Alvares]
 and  since  they  constitut  eperhaps  the
 most  important  infra-structure  of  our
 economy,  they  will  be  there  whether
 they  run  into  a  loss  or  they  make  a
 profit.

 The  affluence  of  the  Railways  today
 is  not  a  real  one.  There  have  been
 various  circumstances  contributing  to
 it  Therefore,  there  is  a  need  of
 mvisures  for  an  overall  economy  so
 that  the  real  position  in  the  Railways
 may  be  ascertained.  So  I  hope  that
 what  the  Railway  Convention  Com-
 mittee  has  decided,  for  increasing  the
 interest  rates  as  well  as  of  the  divi-
 dend  on  the  capital-at-charge,  will  be
 progressively  increased  to  approxi-
 mate  0  per  cent  in  the  future.

 But  may  |  ask  whether  this  ques-
 tion  of  inerecsing  the  interest  raies
 is  in  conforiily  with  the  rate  at
 which  capilsl  haus  been  borrowed?
 Much  of  this  capital  represents  capi-
 tal  borrowed  at  lower  rates  of  interest
 Many  years  aro,  The  fart  that  the
 Committee  decided  to  increase  the
 interest  rates  up  to  903-G4  and  there-
 after  goes  to  show  that  much  of  this
 capital  has  been  recurring  and  every
 recurring  capital,  as  one  knows,
 comes  in  for  a  higher  rate  of  intercst
 at  successive  borrowing  stages,  There-
 fore,  all  interest  on  capital  invested
 must  bear  the  current  rate  of  bor-
 rowing  interest,  and  I  would  like  to
 know  whether  this  rate  as  recom-
 mended  by  the  Railway  Convention
 Committee  is  at  the  current  interest
 rates  at  which  Government  generally
 borrows  money  to  be  invested  in  the
 Railways.

 The  second  point  that  I  would  like
 to  moke  is  about  the  development  fund
 and  amenities,  i  see  {hat  the  Rail-
 way  Convention  Committee  or  the
 necountants  in  the  Railways  have
 made  a  dichotomy  between  develop-
 ment  and  omenities.  The  provision
 made  for  development  is  ton  low,
 when  we  look  at  the  state  of  the
 traffic  in  the  country,  the  manner  in
 which  the  passengers  are  made  to
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 travel,  we  find  that  not  only  are  these
 conditions  miserable  but  they  are  also
 a  disgrace  to  the  country,
 13.17  brs.

 [Surimati  Renu  CHAKRAVARTTY  in  the
 Chuir]

 Third-class  passengers,  as  I  have
 suid  in  my  speech  during  the  discus-
 sion  on  the  Railway  Budget  some
 time  ago,  will  not  have  even  sitting
 room  even  at  the  end  of  the  Fourth
 Plan.  If  this  is  the  condition  in  which
 the  third-class  passengers,  from  whom
 an  overwhelming  portion  of  the  rail-
 way  revenues  are  derived,  are  made
 to  travel,  may  I  ask  why  there  is  such
 a  low  provision  for  development
 fund?  After  all,  as  I  have  said.  the
 major  income  comes  from  the  third-
 class  passengers,  and  if  the  develop-
 ment  fund  is  so  low  it  means  that  the
 provision  for  amenities  for  passen-
 Bers  will  not  be  commensurate  with
 the  need,  and  therefore  the  puassen-
 gers  will  be  made  to  travel  in  this
 disgraceful  condition  for,  perhaps,  in
 perpetuity.  Therefore,  there  is  a
 need  for  provision  of  a  higher  pro-
 portion  for  the  development  fund  and
 I  do  hope  that  when  the  Railway
 Budget  is  formulated  for  the  next
 year  this  point  will  be  tuken  care  of.

 The  third  point  that  I  would  like
 to  refer  is  in  regard  to  amortization.
 There  is  a  very  welcome  reference
 that  there  is  an  clement  of  over-
 capitalisution  in  the  Railways.  It  is
 mentioned  at  Rs.  l9  crores.  Re,  I9
 crores  in  proportion  to  Rs.  2675  crores
 may  not  look  much,  It  does  not  look
 much  either  in  proportion  or  in  per-
 centage.  As  a  percentage  it  repre-
 sents  over-capitnlisation  of  only  5  per
 eent.  But  Rs.  l)9  crores  as  a  block
 is  certainly  a  fantastic  figure,  and  the
 fact  thal  the  Railway  Convention
 Committee  has  been  able  to  persuade
 the  Government  to  take  steps  to
 amortize  this  amount  is  welcome.  But
 I  am  sure.  at  the  same  time,  that  if  a
 committee  is  set  up  of  the  Railway
 Board  itseif  which  ferrets  out  more
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 items  or  more  investments  which  are
 useless  and  which  can  be  very  well
 amortized,  then  there  can  be  two
 favourable  consequences.  The  first
 will  be,  as  the  capital  is  amortized
 interest  charges  will  be  reduced  and
 there  will  be  more  money  to  pay  for
 dividend.  Secondly,  there  is  the
 advantage  of  loan  that  is  amortized,
 in  the  sense  that  loans  paid  back  to
 Government,  which  had  been  invested
 hitherto  by  Railways,  can  be  invested
 by  Government  elsewhere.  There  is
 today  a  stringency  of  capital  and  if
 capital  is  tied  down  by  over-capitali-
 sation  in  the  different  projects  as  well
 as  in  the  private  sector,  this  repre-
 sents  moncy  that  is  tied  down  to  no
 purpose  at  all.

 As  the  Railway  Conventicn  Com-
 mitiec  has  suggested,  Rs.  l]9  crores
 in  the  first  instance  should  be  amor-
 tised  in  the  sense  that  effort  should
 be  made  to  repay  Government  part
 of  the  loan  that  the  Railways  have
 taken  and  I  hope  that  measures  will
 be  undertaken  whereby  more  capital
 could  be  repatriated  back  to  the
 erediter,  that  is,  the  Government.  In
 this  way  the  Railways  can  save  on
 interest  charges  and  also  permit  the
 Government  to  reinvest  the  amortised
 money  or  loans  in  other  undertakings
 in  the  country.

 The  next  subject  that  I  would  like
 to  refer  to  is  in  regard  to  the  amounts
 paid  to  the  State  Governments  in  lieu
 of  passenger  tax.  Yesterday,  I  had
 drawn  attention  to  the  Finance  Com-
 mission's  Report  where  certuin  States
 had  complained  that  there  was  a
 gradual  attrition  in  the  number  of
 items  on  which  they  could  tax  people
 in  the  country  and,  therefore,  there
 was  reduction  of  the  elasticity  of
 their  revenues.  The  complaint.  was
 made  that  while  reducing  the  amount
 on  taxable  items.  the  Government  of
 India,  at  the  same  time,  was  not  suffi-
 ciently  exploiting  those  items  which
 were  taxable  and  which  were  sur-
 rendered  to  the  Government  of  India
 for  taxation,
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 laine

 question  of  tax  on
 passengers.  “The  States  were  persuad-
 ed  by  the  Government  of  India  to
 surrender  this  item  of  taxation  to  the
 Centre  and  in  lieu  thereof  the  Rail-
 Way  revenues  gave  back  to  the  States
 पड,  125  crores  by  way  of  compensa-
 tion.  Again  there  is  a  complaint  that
 because  of  increased  traffic  earnings,
 which  means  extra  passengers  travel-
 ling,  even  the  increased  compensation
 given  to  them  was  not  sufficient  to
 compensate  them  for  what  they
 would  have  earned  if  they  had  levied,
 what  you  may  call,  the  terminal  tax.
 There  must  be  a  measure  of  consul-
 tations  between  the  Minister  of  Rail-
 ways  and  the  Chief  Mimislers  and
 Finance  Ministers  of  the  States.  If
 the  Centre  is  progressively  taking
 over  items  of  taxation  from  the
 States,  obviously,  the  States  will  be
 left  with  lesser  number  of  ilems  for
 taxation  and  will  not  be  able  to  make
 up  for  their  development  plans.
 Therefore,  may  I  suggest  ‘that  the
 Railway  Minister  should  meet  the
 Finance  Ministers  of  States  and  find
 out  ways  and  means  by  which  this
 item  of  Rs.  6.25  crores,  which  is  an
 increase  over  the  Rs.  2.5  crores,  may be  further  increased  so  that  the  States,
 which  are  complaining  of  lesser  com-
 pensation  given  to  them,  may  be
 satisfied.

 One  last  reference  is  in  respect  of
 ceratin  moneys  given  to  the  States
 for  provision  of  certain  measures  to
 avoid  accidents.  While  the  States
 haye  been  complaining  that  they  are
 not  getling  sufficient  finances  and
 there  is  reduction  in  their  revenues,
 at  the  same  time,  there  is  a  legitimate
 and  genuine  complaint  from  the
 Centre  that  the  States  are  not  utilis-
 ing  the  moncy  fur  the  purpose  for
 which  it  was  given  and  are  diverting
 it  to  other  schemes,  This  is  a  danger.
 The  money  made  over  to  the  States
 for  the  purpose  of  taking  certain
 emergency  measures  to  avoid  acci-
 dents  etc.  should  be  so  utilised;  there-
 fore.  the  Railway  Minister,  when  he
 makes  over  this  money,  should  take
 adequate  precaution  to  see  that  this
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 {Shri  Alvares)
 money  is  utilised  for  the  purpose  for
 which  it  was  meant.

 There  is  nothing  more  that  I  have
 to  say  on  this  question  of  the  Rail-
 way  Convention  Committee's  Report.
 I  may  only  state  this  finally  that  the
 Railways  are  today  enjoying  an  arti-
 ficial  aMuence  and  this  cannot  con-
 tinue  for  ever.  All  over  the  world
 the  Railways  run  at  a  deficit  and  are
 subsidised  by  the  Government.  The
 Railways  in  India  are  in  a  fortunate
 position  of  running  the  industry  as

 ‘non-competitive.  If  there  is  a  further
 demand  on  railway  carnings  either
 by  way  of  dividends  or  by  way  of
 deficit  in  running,  all  that  the  Rail-
 way  Minister  can  do  is  to  come  before
 Parliament  and  ask  for  an  increase
 in  fares.  There  is  a  protection  for
 his  revenues  which  is  not  there  in
 other  cases.  Therefore  I  call  it  arti-
 ficial  affluence.  The  affluence  is  of
 an  artificial  type.

 As  development  grows  there  is
 bound  to  be  competition  from  other
 forms  of  transport  and  I  hope  the
 Railway  Minister,  and  the  Convention
 Committee  when  it  meets  next  time,
 will  take  this  into  consideration  and
 see  that  the  Railway  revenues  are
 Placed  on  a  sound  footing  and  that
 the  artificial  affluence  which  the  Rail-
 ways  today  enjoy  will  be  of  a  more
 permanent  nature.

 Shri  V.  B.  Gandhi  (Bombay  Cen-
 tral  South):  Mr,  Chairman,  we  have
 belurec  us  the  recommendations  of
 the  Fourth  Railway  Convention  Com-
 mittee.  These  are  excellent  recom-
 mendations.  Among  them  we  see  that
 a  very  wise  decision  has  been  taken
 for  increasing  the  annual  dividend
 payable  by  the  Railways  to  General
 Revenues.  Then,  the  States  are  going
 to  benefit  a  great  deal  more—in  fact,
 an  additional  dividend  of  ]  per  cent
 is  going  to  be  made  available  to  the
 States  in  future.  Then,  provision  for
 depreciation  has  been  made  at  a
 higher  rate,  A  gradual  beginning  has
 also  been  made  for  amortisation  of
 the  unproductive  portion  of  the
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 capital-at-charge.  Finally,  we  have
 the  increase  in  the  provision  for  rail-
 way  amenities  tu  passengers.  Actually,
 a  sum  of  Hs.  3  crores,  as  in  the  pre-
 vious  period,  has  now  been  increased
 to  Rs.  4  crores  annually.

 We  agree  with  the  Railway  Minis-
 ter  that  the  railways  shave  been
 making  a  continuous  progress  and
 have  been  able  to  maintain  a  satis-
 factory  working  relationship  with  the
 General  Revenues.  In  view  of  these
 facts,  I  am  sure,  this  House  will  want
 to  approve  these  recommendations.

 Now  I  wish  to  say  just  a  word  about
 the  position  of  the  States  as  a  result
 of  these  recommendations.  The  States
 will  benefit,  The  States  used  to  get
 in  the  past  Rs.  2.5  crores  as  pay-
 ment  in  lieu  of  passenger  tax.  Now
 they  will  be  getting  Rs,  6.25  crores.
 That  is  not  all.  They  will  actually
 be  getting  much  more—in  fact,  they
 will  be  getting  on  the  average  some-
 thing  like  Rs.  8  crores  annually
 because  the  recommendation  of  the
 Convention  Committee  is  that  an
 additional  |  per  cent  on  the  capital
 invested  up  to  3lst  March,  l064,
 should  be  paid  to  the  General  Reve-
 nues  to  be  transferred  to  the  States.
 As  the  Railway  Minister  has  inform-
 ed  ous  yesterday,  that  will  come  to
 an  average  of  about  Rs.  8  crores
 annually.  With  this  increase  in  the
 availability  of  resources  to  be  trans-
 ferred  to  the  States,  we  have  to  con-
 sider  certain  chronic  complaints  of
 the  States.

 The  States  have  been  saying,  and
 they  have  made  representations  to
 the  Fourth  Finance  Commission,  that
 the  fixed  lumpsum  amount  that  is
 made  available  to  them  does  not  pro-
 vide  any  element  of  elasticity,  any
 element  of  growth;  in  other  words,
 the  amount  that  the  States  are  to
 receive  should  grow  with  the  growth
 of  Railway  earnings  from  passenger
 traffic.  From  the  way  in  which  the
 recommendations  of  the  Fourth  Rail-
 way  Convention  have  provided  it,  we
 see  that  there  is  definitely  an  element
 of  elasticity  as  desired  by  the  States



 6623  Railway

 because  the  amount  available  to  the
 States  is  bound  to  increase  as  the
 amount  of  the  dividend  increases  in
 course  of  time,

 We  can,  of  course,  appreciate  that
 the  States  are  chronically  in  a  state
 of  want  for  resources,  The  purpose
 of  providing  the  extra  amount  that
 is  going  to  be  made  available  to  the
 States  by  this  arrangement  of  paying
 one  per  cent  extra  dividend  is  that
 the  States  should  be  able  to  provide
 thelr  portion  of  the  resources  requir-
 ed-for  providing  safety  measures  and
 such  other  amenities,  The  existing
 arrangement,  it  seems,  is  that  the
 Railways  only  try  to  provide  only  a
 certain  portion  of  the  cost  of  safety
 measures.  Supposing  there  is  a
 requirement  that  a  level-crossing  be
 eliminated  or  an  under-bridge  or  an
 over-bridge  be  provided,  then  the
 present  practice  is  that  the  Railways
 provide  a  road  of  24  feet  width  and
 the  cost  of  approach  roads  and  the
 cost  of  any  greater  widtb  in  the  road
 required  by  the  States  or  by  the  road
 authorities  or  Municipal  Corporations
 as  the  case  may  be,  has  to  be  met
 by  the  States  or  the  Municipal  autho-
 Tities.  That  presented  a  difficult  pro-
 blem  for  the  States  in  their  present
 stringent  condition  in  respect  of
 available  resources  for  such  purposes.
 Therefore,  by  this  new  recommenda-
 tion  of  the  Convention  Committee,
 which  is  going  to  leave  to  the  States
 a  balance  of  something  like  Rs.  3.75
 erores  in  addition  to  getting  a  lump-
 sum  payment  which  has  been  raised
 to  Rs.  6.25  crores,  the  position  will
 greatly  improve  and  I  hope  that  the
 ‘States  will  use  these  extra  resources
 80  made  available  to  them  for  the
 purposes  for  which  they  are  intended.

 With  these  words,  I  support  the
 motion.

 Mr.  Chairman:  Dr.  U,  Misra.
 Shri  Hari  Vishno  Eamath  (Hoshan-

 gabad):  T  rise  on  a  point  of  order,
 I  am  sure  the  House  will  agree  that,
 when  you  are  in  the  Chair,  there
 must  be  quorum  in  the  House.
 2i099  (Ai)  LSD—6,
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 sieve
 There  should  be

 if  I  am  not  in  the  Chair.
 Mr,

 quorum
 The  bell  is  being  rung.

 5.2  bra,

 (Mr.  Depury-Speaker  in  the  Chair]
 Mr.  Deputy-Speaker;  Now  there  is

 quorum.  Dr.  U,  Misra.
 Dr.  U.  Misra  (Jamshedpur:)  We

 have  no  objection  to  giving  -more
 contribution  to  the  Genéral  Revenues
 as  recommended,  but  Railways  are
 also  taking  loans  from  the  Govern-
 ment  with  interest.  Why  should  these
 loans  not  be  given  interest-free,  80
 that  much  of  the  savings  of  the  Rail-
 Ways  can  go  towards  the  amenities
 fund  of  passengers  as  well  as  of  the
 employees?

 The  question  at  present  is  what
 amenities  the  Railways  give  to  their
 employees,  leave  apart  the  passen-
 gers.  The  Railways  themselves  admit
 that  they  have  providing  housing  only
 for  60  per  cent  of  their  employees  and
 40  per  cent  of  their  employees  have
 not  yet  been  provided  housing  facility.
 Even  in  regard  to  the  60  per  cent  of
 the  employees  who  have  been  pro-
 vided  with  the  housing  facility,  you
 will  find  that  some  of  the  houses  are
 80  old  and  dilapilated  that  they  are
 not  fit  for  human  habitation;  some  of
 them  are  those  which  were  built
 during  the  days  of  the  British  regime
 for  the  native  coolies;  drivers  and
 firemen,  who  belong  to  a  very  impor-
 tant  catcgory  of  employecs,  have  been
 allotted  these  houses.  Whereas  the
 rent,  which  was  Rs.  3h  has  gone  up
 to  Rs.  24  or  25.  This  is  the  condition
 with  regard  to  housing  facility  and
 thus  if  the  Railways  can  utilise  the
 money  for  that  purpose,  over  and
 above  the  money  which  they  are
 spending  now,  the  position  will  defi-
 nitely  improve.  I  spoke  during  the
 963  budget  that  Railways,  being  the
 largem’  employer,  should  show  some
 social  security  examples.  It  is  my
 experience  that  more  employees  in
 the  Railways  suffer  from  T.B,  than
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 those  in  any  other  organisation.  There
 is  no  provision  for  mass  X-raying  or
 for  providing  medical  facilities  pro-
 perly  to  the  railway  employees.  |
 do  not  know  how  long  the  railways
 will  take  to  provide  such  amenities.

 Dr.  M.  8,  Amey  (Nagpur):  May  I
 draw  your  attention  to  the  fact  that
 the  discussion  that  we  are  now  having
 is  on  the  railway  convention  and  not
 on  the  general  railway  budget  or  any
 supp!  tary  Dr  d  of  the  rail-
 ways?  So,  questions  not  relating  to
 the  particular  motion  before  the
 House  are  irrelevant.  So,  you  may
 kindly  ask  the  hon.  Member  not  to
 speak  about  the  other  things  but  to
 speak  only  on  the  railway  convention.

 Dr.  U.  Misra:  I  am  speaking  in  con-
 nection  with  the  contribution  of  the
 railways  to  the  general  revenues.
 Instead  of  what  is  being  recommend-
 ed,  I  am  suggesting  what  other  amount
 is  to  be  given,  and,  therefore,  I  think
 that  I  am  completely  within  my  rights
 when  I  refer  to  these  things.

 Before  these  moneys  are  given  to
 the  general  revenues,  I  feel  that  the
 money  should  have  been  utilised  for
 all  the  expenses  which  I  have  pointed
 out,

 I  feel  also  that  the  railway  finances
 could  have  been  bettered  by  taking
 proper  care  of  railway  properties.
 Many  of  the  railway  properties  are
 neglected  and  there  is  a  large  amount
 of  pilferage.  If  the  pilferage  is  stop-
 ped  and  railway  property  is  taken
 proper  core  of,  the  revenues  of  the
 railways  can  grow.

 There  is  one  other  point  that  I  want
 to  make  in  regard  to  the  depreciation
 fund  in  the  railways.  I  think  that  the
 railways  do  not  have  a  proper  account
 in  regard  to  this  fund.  I  feel  that
 this  depreciation  fund  has  been  ac-
 counted  in  an  arbitrary  way.  What-
 ever  amounts  should  have  been  put
 in  the  replacement  fund  have  been
 put  im  the  depreciation  fund.  I  would,
 therefore,  submit  that  the  railways
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 should  have  a  proper  accounting  of
 their  assets  so  that  the  depreciation
 fund  may  be  properly  accounted,

 Then,  I  would  like  to  make  one
 submission  on  the  question  of  pay-
 ment  to  the  States,  about  which  the
 previous  speakers  also  have  spoken
 Rs.  125°  crores  was  being  given  to
 the  States  before.  Now,  it  will  be
 one  per  cent  over  the  investment,  and
 so  straightway  it  will  go  up  to
 Rs.  6.25  crores  and  the  balance  will
 be  for  the  safety  arrangements.  But
 I  would  like  to  know  what  mechan-
 ism  is  there  to  see  whether  this  money
 has  been  properly  utilised  by  the
 States  and  whether  the  safety
 arrangements  are  provided  properly
 by  the  States,

 We  have  been  discussing  for  long
 about  the  question  of  gates  and  over-
 bridges.

 श्री  हुकम  चन्दा  ren  उपाध्यक्ष
 महोदय,  में  आपकी  व्यवस्था  चाहता  हूं  ।
 सदन  में  हस  समय  गणपूर्ति  नहीं  हैं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  may  resume  his  seat  for  a
 while.  There  is  no  quorum.  The  bell
 is  being  rung—Now,  there  is  quorum.
 Dr.  U.  Misra  may  now  resume  his
 speech.

 Dr.  U.  Misra;  Some  sort  of  machin-
 ery  should  be  set  up  to  gee  that  this
 money  is  really  spent  for  safety  pur-
 poses,  There  is  a  gate  at  Patna  where
 an  accident  and  a  death  occures  every
 day,  but  nothing  has  been  done  either
 by  the  railways  or  by  the  State  con-
 cerned  to  avoid  accidents  and  deaths.

 In  regard  to  users’  amenities,  the
 amount  has  been  increased  from  Rs.  3
 crores  to  Rs.  4  crores.  This  repre-
 sents  an  increase  of  Rs.  |  crore  only.
 I  wonder  whether  this  is  not  a  cruel
 joke.  I  do  not  know  what  amenities
 the  passengers  will  have  with  this
 increase  of  Rs.  l  crore,  considering
 the  number  of  passengers  on  the  rail-
 ways,
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 Shri  5.  C.  Samanta  (Tamluk):  We
 at  the  ri  dations  of  the

 Railway  Convention  Committee,  and
 we  are  glad  also  that  almost  all  the
 recommendations  have  been  accept-
 ed  by  Government.  But  I  would  like
 to  draw  the  attention  of  the  hon.
 Minister  to  one  point.  The  last  re-
 commendation  of  the  Railway  Con-
 vention  Committee  is  to  the  effect
 that  the  Committee  re  ds  that
 the  provisions  for  the  users’  amenities
 to  be  provided  out  of  the  railway
 development  fund  may  be  raised  from
 Rs.  3  crores  to  Rs.  4  crores  per  annum
 during  the  next  five-year  period.  I
 think  the  hon.  Railway  Minister  is
 agreeable  to  that.

 We,  the  Members  of  Parliament,  are
 associated  with  the  National  Railway
 Users'  Consultative  Committee.  There
 are  also  zonal  users’  consultative  com-
 mittees  where  the  Members  of  the
 State  Legislatures  and  other  interests
 also  are  represented.  That  is  good
 as  far  as  it  goes.  And  we  feel  that
 this  extra  sum  of  Re,  ]  crore  will  be
 well  spent.  But  in  this  connection  I
 would  place  one  proposal  before  the
 House  and  the  hon.  Minister  for  con-
 sideration.  We  have  so  many  infor-
 mal  consultative  committees  here  at-
 tached  to  every  Ministry.  But,  as  re-
 gards  the  railways,  there  is  only  the
 users’  consultative  committee  for  the
 whole  of  the  railways.  There  is  no
 body  which  can  look  to  the  finances
 and  the  working  of  the  railways.  The
 hon.  Minister  may  kindly  consider
 where  it  is  not  possible  to  establish
 another  informal  consultative  com-
 mittee  for  the  railways  also  aa  is  the
 case  with  the  other  Ministries.  Even
 in  the  case  of  the  Finance  Min-
 istry  which  did  not  have  such  an  in-
 formal  consultative  committee  before,
 we  are  now  having  one  such  com-
 mittee.  Therefore,  I  would  press  that
 for  the  railways  also  there  should  be
 established  one  such  informal  consul-
 tative  committee,

 Dr.  M.  ss.  Aney:  In  the  olden  days
 we  used  to  have  a  standing  finance
 committee  for  the  railways  also,
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 Shri  srt.  Samanta;  This  year,  I
 find  that  the  Railway  Convention
 Committee  wanted  information  about
 the  detailed  working  and  expenditure
 of  the  railways  and  that  was  supplied
 to  them.  But  I  would  submit  that

 18,  I887  (SAKA)

 every  year  we  must  look  into  the
 working  of  the  railways.  This  is  my
 humble  suggestion.

 I  wholeheartedly  support  the  re-
 commendations  of  the  Railway  Con-
 vention  Committee  and  request  Gov-
 emment  to  consider  my  proposal.

 Shri  Shinkre  (Marmagoa):  I  wish
 lo  sound  a  note  of  dissent,  or  rather
 a  note  of  discord,  because  I  do  not
 want  that  a  very  active,  clever  and
 amiable  Minister  like  my  hon,  friend,
 Shri  5,  K.  Patil,  should  be  tow  com-
 placent  about  the  achievements  of  the
 railways  which  he  calls  every  now
 and  then  the  largest  public  sector
 undertaking  doing  excellently.

 I  am  not  opposed  as  such  to  the
 Resolution  brought  forward  by  my
 hon.  friend,  on  a  short-term  policy
 basis,  but  I  am  opposed  to  it  on  a
 long-term  policy  basis,  because  I  feel
 that  if  we  want  to  cal)  ourselves  or
 continue  to  call  ourselves  o  welfare
 state,  then  We  must  stop  once  for  all
 calling  the  railways  a  public  under-
 taking  being  worked  on  commercial
 lines,  because  in  an  under-developed
 country  like  ours,  where  thousands
 and  thousands  of  square  miles  do  not
 have  a  rail  track  or  a  railway  station,
 if  the  Railway  Ministry  want  to
 operate  the  railways  in  the  land  on
 a  commercial]  basis  only,  when  can
 we,  and  how  can  we,  expect  any  rail
 line  within  the  reach  and  accesg  of
 the  avernge  citizen  of  the  country?
 They  will  say  that  those  lines  are
 unremunerative.,  and  if  in  one  or  two
 cases  they  have  built  some  unremu-
 nerative  tracks  because  they  were
 neceszary  from  the  point  of  view  of
 defence,  that  is  no  resson  to  expect
 from  the  railways  a  spreadover  of
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 the  railway  lines  to  every  region  of
 the  country  where  there  is  no  railway
 transport  now  available.

 Railway

 Therefore,  I  think  the  railways
 must  be  brought  under  the  general
 supervision  of  Parliament  so  that
 Parliament  could  make  the  railways
 implement  a  programme  of  action  in
 respect  of  extension  of  railway  lines
 set  by  us.  Until  and  unless  the  rail-
 ways  reach  the  people  at  large,  until
 there  is  a  railway  station  at  least
 within  two  miles  of  every  village
 which  has  500  or  more  people,  I  am
 not  prepared  to  give  my  hon,  friend
 any  encomium  or  eulogy,  because  I
 think  we  will  still  be  lagging  far
 behind  the  minimum  that  is  expected
 from  a  public  utility  like  the  rail-
 ways.

 Although  I  agree  with  the  Deputy
 Chairman  of  the  Planning  Commis-
 sion,  Shri  Asoke  Mehta,  that  public
 undertakings  must  render  or  give
 some  interest,  profit  or  dividend  to
 the  public  finances,  I  am  not  with
 him  so  far  ag  the  railways  are  con-
 cerned,  because  I  am  not  prepared,
 in  this  under-developed  country,  to
 extend  this  rule  to  the  railways  which
 with  the  other  essential  amenities  or
 utilities  constitute  something  on
 which  the  public  have  first  priority
 from  Government.  I  can  appreciate
 the  Central  Government  wanting
 More  and  more  money  every  now  and
 then,  for  not  always  good  things,  for
 so  many  of  their  whims.  But  that
 ig  no  justification  for  the  railways
 being  run  on  a  commercial  basis,  as
 they  want  to.  All  right.  I  concede
 that  for  a  few  more  years,  they  might
 continue  working  the  railways  on  the
 commercial  principle,  But  if  they
 ‘always  want  to  work  #  on  that  prin-
 ciple,  why  not  invite  first-class  Rail-
 roads  from  America  and  tel)  them
 to  work  the  railways  in  India,  first-
 class  Rail  Roads  like  Pullman,
 Pennsylvania  and  Union  Pacific  who
 will  provide  better  trains  and  better
 amenities.  What  difference  will  that
 make?

 DECEMBER  9,  965  Convention  Comm,  6630
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 ि...
 So  the  railway  administration  must

 set  themselves  this  task  of  extending
 and  spreading  the  railway  net-work
 so  that  it  is  within  easy  reach  of
 every  common  man  in  India.  By
 way  of  amenities  they  do  so  many
 things  which  ultimately  bring  no
 benefit  to  the  common  man.  For
 instance,  they  have  provided  some
 air-conditioned  coaches  for  third
 class.  What  is  the  actual  result
 thereof?  Those  passengers  who  would
 otherwise  have  travelled  first-class
 are  nowadays  travelling  third  class
 (air  conditioned),  because  they  get
 better  comfort  and  sometimes  even
 better  accommodation  in  that  class.
 Most  of  these  third-class  air  condi-
 tioned  coaches  ply  between  urban
 centres  like  Delhi,  Bombay,  Calcutta,
 Madras  and  so  on  and  so  forth.  This
 is  no  benefit  to  the  common  man.
 They  might  say  that  it  is  dhe  third
 class  which  has  been  provided  with
 air-conditioned  accommodation.  But
 the  poor  third-class  passenger  in  this
 country  can  hardly  afford  to  pay
 even  the  normal  third  class  fare  pre-
 vailing  in  this  country.  How  will  he
 be  in  a  position  to  travel  third-class
 (air  conditioned)?

 So  my  request  to  the  hon.  Minister
 is  that  he  should  look  into  it.  In  the
 name  of  amenities  to  third  class,  do
 not  provide  amenities  to  those  who
 can  afford  to  spend  more  but  are  not
 spending  what  they  ought  to  other.
 wise,  because  they  get  better  accom-
 modation  in  a  lesser  class  and  pay
 (Interruption),  I  do  not  want  any
 amenities  which  ultimately  go  to
 benefit  those  people  who  can  afford
 to  pay  more.  Such  people  must  con-
 tribute  to  the  growth  of  the  nation
 more  than  the  poorer  sections  of  the
 community.

 It  is  on  the  basis  of  the  short-term
 policy  as  such  that  some  of  the  hon.
 Members  who  were  on  the  Conven-
 tion  Committee  have  made  these
 recommendations.  Otherwise.  I  fail
 to  understand  how  socialist  Members
 like  Shri  Indrajit  Gupta  and  others
 would  have  agreed  to  let  the  rail-
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 ways  make  such  a  profit  and  contri-
 bute  it  to  the  general  revenues,
 because  after  all,  although  the  coun-
 try  needs  more  and  more  finance,
 that  is  no  justification  for  a  first-class
 public  utility  like  transport  to  be
 considered  in  the  same  class  as  other
 public  undertakings.  I  hope  the  hon.
 Minister  will  look  into  this  aspect.

 Before  I  conclude,  I  will  also  draw
 his  attention  to  what  somebody  told
 me  only  the  day  before  yesterday.
 This  is  a  news  that  has  come  straight
 from  the  horse's  mouth.  It  is  that
 the  Railway  Board  has  already  drop-
 ped  the  idea  of  a  broad  gauge  line
 between  Miraj  and  Marmagoa  har-
 bour.  I  say  he  should  not  fall  a  prey
 to  any  manoeuvring  and  deprive  the
 country  of  something  that  js  very
 essential,  because  no  other  port  will
 give  the  country  such  easy  outlet  to
 the  iron  ore  export  from  that  area,
 once  the  rai]  line  between  Miraj  and
 Marmagoa  is  made  broad  guage.

 श्री  wo  fag  सहगल  (जंगों  )
 उपाध्यक्ष  जी,  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  की  जो
 रिपोर्ट  है  उसका  स्वागत  करते  हुए  मेँ  अपने
 विचार  रखने  को  कोशिश  करूंगा  ।  पहली
 बात  तो  यह  है  कि  जो  झ्रापकी  रिपोर्ट  है  उसकी
 रेकमेंडेशन  को  देखते  हुए  हमें  यह  कहना  पड़ेगा
 कि  ah  मार्च  964  को  जो  हमारा  कैपिटल
 'एक्सपेंडीचर  था  वह  5.5  था  शौर  उसके
 बाद  जो  इस  वक्‍त  बढ़ाया  जा  रहा  है  1  परसेंट
 का  वह  इसलिए  बढ़ाया  जा  रहा  है  कि  इसमें
 से  जो  भ्रामरी  होगी,  पहले  तो  2.5  करोड़
 पैसेंजर  के  फेयर  का  टैक्‍स  था  जो  स्टेट्स  को
 हम  देते  थे लेकिन  कब  यह  बढ़कर  के  6.25
 करोड़  हो  जायगा  और  इससे  स्टेट्स  को  जो  यह
 फाइनेंस  मिलेगा  उससे  वह  जो  उनके  लेबल
 क्राइसिस  हैं,  शाने  जाने  के  रास्ते  हैं,  क्रांसिग्स
 हैं  उनको  भी  बढ़ा  सकेंगे,  ठीक  कर  सकेंगे,
 झावर  ब्रिटेन  के  ऊपर  खर्चा  कर  सकेंगे  धौर
 नये  ब्रिजेज  भी  बनाने  चाहें  तो  बना  सकते  हैं

 गैर उस  को  भी  ठीक  कर  सकते  हैं  ।  में  आपसे
 पर  कह  कि  यह  जो  एक  पर सट  का  इसकी
 प्र  है  कैपिटल  एक्सपेंडीचर  में  3  मार्च
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 96  11 ज  यह  जनरल  रेवेन्यू  में  जाना  चाहिये
 कौर  उसके  साथ  साथ  जो  यह  हमारा  क्रांति-
 ब्यूशन  है  6.25  करोड़  का  वह  स्टेट्स  को
 चला  जायगा  t  इसमें  जो  पैसेंजर्स  के  फेयर  होंगे
 उससे  वह  बैलेंस  हो  जायगा  कौर  इससे  झपने
 प्र पने  पोर्शन  में  गोबर  ब्रिजेज़  या  सेपटी  बरक्स
 जो  कुछ  भी  उनको  करने  है  वह  कर  सकेंगे  ।

 इसके  साथ  ही  मैं झाप  से  दर्ज:  कक  कि
 रेलवे  रेवेन्यू  से  जो  एप्रोप्रिएणन  डिप्रिसि-
 एशन  रिजवी  फंड  को  होता  है  उसको  बढ़ाना
 मैं  प्रति  आवश्यक  समझता  हूं  भौर  ऐसा  ही
 रिकमेंडेंशन  कमेटी  का  भी  है  t

 I4  brs.  hil.  |

 जो  बेईमान  नियम  हैं  रेलवे  एक्सपेंडीबर
 को  कैपीटल  रेवेन्यू,  डिप्रिसिएशन  रिजर्व  फंड
 धौर  डेवलपमेंट  फंड  में  एलोकेट  करने  के  उनमें
 कोई  झ्राल्टरेशन  करने  की  जरूरत  नहीं  है  t

 मेरे  मित्र  जो  इस  पर  बोले,  श्री  ध्रलवार्सि,
 बह  इस  समय  यहां  नहीं  हैं।  उनके  सामने
 कुछ  अंकड़े  रखना  चाहता  हूं  ।  में  उनको
 बताना  चाहता  हूं  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  करेंट
 एचयूएल  बौ रोइंग  रेट  साफ  इंटरेस्ट  सन्‌
 96I-62  4  4  पर  सेंट  थी,  सन्‌  r962—
 63  में  25  पर  सेंट  थी,  सन्‌  I963-64

 में  4.25,  सन्‌  964-65  भें  4.  50  कौर
 सन्‌  1965-663  5  पर  सेंट  थी  ।  इसी  तरह
 से  एवरेज  रेट  साफ  इंटरेस्ट  प्लान  गवर्न॑मेंट
 बौरोइंग्स  सन्‌  i96i-62  में  3.59  पर
 सेंट  थी,  सन्‌  962-63,  में  a  #6  पर  मेंट,
 1963-645  3.75  परसेंट,  964-65

 में  १4  पर  सेंट  पौर  965-66H  a.  90
 पर  सेंट  थी  ।  इसी  तरह  से  डिविडेंड  रेट  णु
 आएगी  एप्लीकेबिल  i96i—-62  में  4.25
 पर  सेंट  थी,  सन्‌  962-63  में  25  पर
 सेंट  थी,  i963-64%  a  50  पर  सेंट  थी
 शौर  1964-65  में  4.50  परसेंट  थी,
 जौर  ह  कपिल  पर  5.  75  पर  सेंट  है  a
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 [aft  to  fag  सहगल]
 इन  सब  चीजों  को  देखते  हुए  में  श्राप  से

 यह  अर्ज  करूंगा  शौर  खास  कर  मंत्री  महोदय
 से  जो  कि  यहां  पर  48  हुए  हैं  शौर  जो  बहुतही
 एक्सपीरिएंस  हैं  कि  उन्होंने  कार्य  को  बहुत
 अच्छी  तरह  से  चलाया  है  |  लेकिन  मैं  उनसे
 यह  दर्ज  करना  चाहता  हूं,  जैसा  कि  मेरे  मित्र
 श्री  सामन्‍त  जी  ने  कहा  है,  कि  और  मंत्रालयों
 की  तरह  उनको  भी  अपने  यहां  पर  एक  इन
 फाइनल  कंसलटेटिव  कमेटी  बनानी  चाहिए
 और  उसके  सामने  एक्सपेंडीचर  मौर  सब
 चीजों  को  लाएं  ऐसा  करके  मैं  समझता  हूं  कि
 वह  देश  की  ज्यादा  भलाई  कर  सकेंगे  t

 इन  शब्दों  के  साथ  जो  रिपोर्ट  है  मैं  उसका
 समर्थन  करता  हूं  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  How  much
 time  does  the  hon.  Minister  want?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  8.
 K.  Patil):  Some  5  to  20  minutes.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  will  be
 called  at  2.40.

 Shri  C.  K.  Bhattacharyya  (Raiganj):
 I  feel  happy  at  the  conclusions  arriv-
 ed  at  by  the  Railway  Convention
 Committee,  and  I  lay  stress  particu-
 Jarly  on  three  or  four  points.

 One  is  this  increase  in  the  share
 of  passenger  tax  to  be  provided  ६0
 the  States  from  Rs.  12:50  to  Rs.  16:25
 crores,  That  will  be  very  helpful  for
 the  States.  Over  and  above  that,  the
 Committee  has  provided  some  more
 help  to  the  States  of  one  per  cent  or
 more  for  the  safety  measures  to  be
 adopted  by  the  States,  ie.  over-
 bridges,  underbridges  and  level  cross-
 ings.  These  are  very  important  things
 and  could  not  be  undertaken  by  the
 States  before  because  of  the  condi-
 tion  that  the  States  have  to  provide
 half  the  share  of  the  expenses  before
 they  can  draw  upon  this  fund.  Now,
 with  this  additiona]  provision  made
 by  this  Committee,  the  States  will  be
 relieved  of  that  burden  and  will  be
 able  to  take  advantage  of  the  provi-
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 sion  made  in  introducing  safety
 measures  in  their  own  areas.

 When  I  say  this,  I  should  make
 reference  to  one  particular  safety
 measure  that  is  mecessary,  There
 Was  one  overbridge  in  south  Calcutta
 on  the  Tollygunge  side.  Because  the
 bridge  was  low,  consequent!  the
 road  had  to  be  low  and  it  used  to  be
 continually  waterlogged  during  the
 rains,  causing  immense  difficulty  in
 traffic.  The  railways  deserve  our
 thanks  for  having  provided  the
 expenses  for  raising  the  overbridge
 higher,  so  that  the  road  could  be
 raised  higher,  relieving  the  city  of
 waterlogging,  much  to  the  relief  and
 health  of  the  citizens  of  that  part  of
 the  city.

 There  is  a  simiar  bottleneck  in
 North  Calcutta  on  the  main  road  that
 goes  from  Dum  Dum  airport  through
 Belgatchia  to  Shyam  MBazaar  side.
 There  is  an  overbridge  which  is  low
 and  consequently  the  road  also  is
 low,  and  during  the  rains  ४  becomes
 almost  impassable  even  for  the  air-
 lines  coaches.  These  coaches  are
 rather  high,  even  they  find  it  difficult
 to  negotiate  that  part  of  the  road
 under  the  overbridge  because  the
 road  is  low  and  the  bridge  is  low.
 This  particular  overbridge  wil]  have
 to  be  raised,  and  I  hope  that  with  the
 additional  funds  provided  by  the
 Commitee  to  the  States,  this  will  be
 possible,  and  the  railways  wil]  kind-
 ly  see  to  it  that  it  is  done.

 Another  additional  advantage  given
 is  that  the  depreciation  fund  has
 been  increased,  and  from  the  depre-
 ciation  fund  improvements  in  the
 railways  have  to  be  done.  So,  the
 increase  in  the  depreciation  fund  is
 also  to  our  advantage.

 The  third  thing  is  about  passenger
 amenities  that  will  be  added,  and  for
 this  also  the  railways  and  the  Com-
 mittee  deserve  our  thanks  I  am
 particularly  interested  in  the  North-
 East  Frontier  Railway,  and  I  am
 happy  at  the  concluston  that  the



 6635  Railway

 Committee  has  come  to. oe  They  say:
 the  existing  arrangement

 in  regard  to  dividend  being  paid
 at  the  average  borrowing  rate  of
 Government  on  the  capital-at-
 charge  of  the  Commercial  Sec-
 tion  of  the  Northeast  Frontier
 Railway  and  other  special  ele-
 ments  of  capital  may  continue  at
 at  present.”

 This  is  a  very  helpful  suggestion.
 In  this  connection,  I  would  like  to

 make  another  suggestion.  Part  of
 this  Northeast  Frontier  Railway  is
 regarded  as  a  strategic  line,  I  would
 impress  upon  the  hon.  Minister  that
 the  entire  Northeast  Frontier  line
 should  be  regarded  a3  strategic  Jine
 from  the  other  side  of  the  Ganges  up
 to  the  farthest  point  in  Assam,  and
 whatever  expense  is  required  to  con-
 vert  the  different  parts  of  the  line
 into  broad  gauge  or  for  making
 small  extensions  of  the  line  in  broad
 gauge  to  different  border  points  with
 Pakistan  should  be  ganctioned  and
 executed,  no  matter  whether  they
 give  sufficient  return  to  the  railways
 or  they  cause  loss  to  the  railways.
 Because  of  the  strategic  character  of
 the  line,  this  should  be  provided  for.
 I  would  particularly  mention  two
 points  on  the  Pakistan  border  which
 have  mentioned  in  the  House  more
 than  once—the  point  where  the  rail-
 way  line  touches  Pakidtan  at
 Radhikapur,  and  the  proposed  line
 where  it  touches  the  Pokistan  side  at
 Hili.  These  should  be  taken  up  for
 execution  as  a  strategic  line  without
 minding  the  cost,  and  without  mind-
 ing  even  whether  they  bring  in  a
 certain  amount  of  deficit  in  return  to
 the  railways.

 eft  यशपाल  सिंह  (कैराना)  उपाध्यक्ष
 महोदय,  जो  कुछ  रेलवे  ने  किया  है  बह  सब  के
 सामने  है  बोर  कोई  बिना  हु  मुख  लिए.
 क्यों  न  हो  उस  के.  सराहना  किये  बर्गर  नहीं
 रह  मकता  |  इस  रेल  मंत्र,/लय  ने  वाकई
 एक  काम  ऐसा  किया  है  जिसने  देश  के  डिफेंस
 में  सथ  से  ज्यादा  सहायता  क॑.  है  |  लेकिन  कुछ
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 समझ  में  नहीं  पाया  कि  इस  वक्‍त  जो  यह  एक
 करोड़  रुपया  एमेरिटस  के  लिए  बढ़ाया  गया
 है  उस  से  क्या  फायदा  झेगा  ?  भ,रत  में  45
 लाख  प्राइम:  रोजाना  सफर  करते  हैं  तो  45
 लाख  श्रेणियों  के  सफर  का  मतलब  यह  हुमा
 फि  जो  एक  करोड़  की  एमैनिटं,ज  दी  गई  हैं
 बहू  ढाई  दिन  में  खत्म  हो  जायेगी  a  भ्रमर  एक
 गया  फो  पैसेंजर  को  एनीकट।  का  दिया  जाय
 तो  वह  तमाम  रकम  ढाई  दिन  में  खत्म  हो
 जायकों  1  स्टार  वाकई  एमैनिटं,ज़  देनी  हैं  कौर
 वाकई  देश  में  समाजवाद  लाना  है  तो  उस  का
 उपाय  यह  है  कि  सब  से  पहले  सैलूंस  बन्द  किये
 जॉय  उस  के  बाद  ऐपरकंइ,शंड  डिंब  बन्द
 किये  जांच  भ्र ौर  फिर  उस  के  बाद  फर्स्ट  क्लास
 बन्द  किया  जायें  ।  देश  में  सच्चा  समाजवाद
 उसे  वक्‍त  प्लरायेगा  जब  कि  गर,ब  श्रादम्मियों
 के  लिए  सहूलियत  बढ़ेंगे  |  मेर,  समझ  में  नहीं
 जाता  कि  हम  मेम्बसं  बन  कर  क्‍या  हो  गये  ?
 मैं  एक  हल  चलाने  वाला  झा दम  हूं  ।  मैं  तीन
 बैलों  का  किसान  हूं  ।  मेरे।  समझ  में  नही  भाता
 कि  हमेशा  से  मैं  थ्  क्लास  में  सफर  करता  रहा
 हैं  तो  कब  मेम्बर  बनने  के  बाद  थर्ड  क्लास  में
 यों  सफर  नहीं  कर  सकता  मैं  उपाध्यक्ष
 महोदय,  प्राय  को  यह  विश्वास  दिलाता  हूं  कि
 मैंने  सब  से  कम  सफर  किया  है  t  मैं  जानता  था
 कि  देश  के  ऊपर  इस  समय  संकट  है  शोर  ऐसे
 समय  डिफेंस  के  लिए  रेलों  के  बहुत  ज़कात  है  ।
 मैंने  इस  हाउस  मेधा  कर  सब  से  कम  यात्रा
 को  है  क्योंकि  मैं  समझता  था  कि  मैं  इस  तरह
 रेलवे  मंत्रालय  की  देश  के  शि फंस  के  काम  में
 सहायता  कर  सकता हुं  कि  मैं  सफर  बहुत  हैं,  कम
 कहू  ।  यहां।  मेरे  पस  एक  उपाय  है  far  मैं  अपने
 सबको  झपने,  बाराक  कर  बेकम  करूं  राज
 भीतर  सेलेस  कम  नही  हुए,  ऐयः  दंड  ंड  बम
 नहीं  हुए  सर  कर्ट  क्लास  कम  नहीं  हुए  तो  इन
 45  करोड़  इंसानों  के  किए  ह्य  क॑  हैं  सुविधा
 हिल  नहीं  हो  सकत,  है  1  इसलिए  मारने  व
 मंत्रो  जिन्होंने  इतने  बढ़े  बड़े  मसले  हल  लिये
 हैं  उन  से  मेरा  निवेदन  यह  है  fe  win  यह
 जाकर  प्रपना  फैसला  दें  कि  हम  ने  एयर कं ंड  जंग
 को  पहले  कदम  के  तौर  पर  बन्द  कर  दिया
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 आगे  चल  कर  शरीर  भो  जनता  को  सुविधा
 के  लिए  काम  करेंगे  |  सैलूंस  का कोई  मतलब
 ही  नहीं  है  जबकि  हमारे  जबान  तीन,  तीन
 फुट  इस  वक्‍त  वर्फ  के  अन्दर  खड़ें  हुए  हैँ  i
 wa  वह  हमारे  जवान  तो  वहां  मोर्चों  पर  तीन
 फूट  वर्फ  के  भ्रमर  खड़ें  हो  सकते  हैं  लेकिन
 हमारे  परफसरान  कया  बॉर  सेलेस  के  नहीं  चल
 सकते  ?  वे  ज़रूर  चल  सकते  हैं  ।  जो  सेलेस
 में  चलते  हैं  बह  फर्स्ट  क्लास  में  चले  ।  मेरे  जैसे
 आदमियों  के  तो  दर्द  हो  जाता  है  प्रगर  मैं
 फर्स्ट  क्लास  में  चलूं  क्योंकि  मैं  तो  पत्थर  की
 शिला  &  ऊपर  सोता  हूं  ।  श्राप  मेरे  घर  पर
 चल  कर  देख  लें  ny  मैं  पत्थर  पर  या  मैं  लोहे  के
 तख्त  पर  सोता  हूं  शौर  जब  कर्मा  मजदूरो  में
 फर्स्ट  क्लास  में  सफर  करने  का  मौका  श्री  जाता
 हैं  तो  मेरे  सिर  में  दर्द  हो  जाता  है,  मुलायम
 गद्दे  सिर  को  पकड़  लेते  हैं।  सब  से  पहले  हम
 लोग  कु बातो  कर  के  दिखलायें  |  हमारा  काम
 है  कि  हम  फस्द  क्लास  को  छोड़ें  |  मिनिस्टर्स
 कौर  एम0  TIO  का  सबसे  पहले  फर्ज  है  कि
 थ्  क्लास  में  सफर  करे  |  थर्ड  क्लास  के  लोगों
 के  लिए  सुविधाएं  बड़ायी  जांये  ।

 दूसरे  बात  जो  मुझे  कहनी  है  वह  यह  है
 कि  देहरादून  जैसा  मोस्ट  इंपोर्टेंट  स्टेशन  जहां
 मिलिटरी  ्र का दमों  है,  जहां  फोरेस्ट  इंस्टीच्यूट
 है,  देहरादून  जोकि  देश  का  ग्रामीणो  स्टेशन  है,
 देहरादून  जहां  से  प्रगर  बाराहुती  हवाईजहाज  से
 जाया  जाय  तो  केवल  5  मिनट  का  सफर  है  उस
 देहरादून  में वैमेंजर्स  के  ठहरने  के  लिए  कोई
 शायरिंग  रूम  नहीं  है  i  ऐसी  जगह  कम  से
 कम  00  शायरिंग  रूम्स  होने  चाहिएं  ।
 हरिद्वार  जहां  कि  ऐँट/बायोटिक्स  का  कारण  ना
 है  हरदोई  में  हमारा  सब  से  बड़ा  कारखाना
 लगा  है  बिजला  का  हैवी  एलेक्ट्रिकक्स  उस  का
 तभी  फायदा  हो  सकता  है  जब  कि  कम  से  कम
 100रिटा या रिंग  रूम्स  देहरादून  में  हों  ny

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 समाप्त  करें  |
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 क्रि  यवापाल  सिंह  :  मैं:एक  मिनट  में
 समाप्त  किये  दे  रहा  हूं  /  रूड़की  का  रेलवे
 स्टेशन  जहां  कि  राज  तक  कोई  क्रासिंग  ब्रिज
 नहीं  है  ।  बह  हमारे  डिफेंस  का  बहुत  बड़ा
 सेंटर  हूँ  ।  बहां  पर  हमारे  देश  को  ही  नहीं
 प्रपितु  ऐशिया  भर  की  सब  से  बड़ी  ईंजोनिय-
 रिंग  युनिवरसिटी  है  ।  गवर्नमेंट  वर्कशॉप  वहां
 है  ।  रिसर्च  इंस्टीच्यूट  वहां  पर  हैं  ।  इरीगेशन
 का  इंस्टीच्यूट  वहां  पर  है  ऐसी  हालत  में  वहां
 पर  जरूर  झ्रोवरब्रिज  होना  चाहिए  |  उसको
 व्यवस्था  न  होने  से  कभी  सारा  शहर  सका
 पड़ा  रहता  है  t  दिल्‍ली  से  देहरादून  जाने  वाली
 कौर  देहरादून  से  हरद्वार  जाने  वाला  दूँ फिक
 बाघ,  साध  घंटे  रुका  रहता  है,  फाटक  बाघ,.
 राध  घंटे  बन्द  रहता  है  |  इसलिए  वहां  पर
 श्रोवरब्रिज  बनाया  जाना  बहुत  ही  झ्राबश्यक  है  7
 देहरादून  में  कम  से  कम  00  रिटायर  रूम्स
 बनाये  जायें।  जिनके  बच्चे  मिलेटरी  प्रकादमी  में
 वहां  पर  पढ़ते  हैं  उन  के  ठहरने  की  कोई  सुविधा
 नहीं  है  ।  फौरेस्ट  इंस्टीच्यूट  में  जिनके  बच्चे
 पढ़ते  हैं  उनके  रास्ते  वहां  पर  ठहरने  की:  कोई
 सुविधा  नहीं  है  ।  जब  इतने  प्रबल  मिनिस्टर
 देहरादून  के  हैं  तो  वहां  पर  बम  से  दम  सौ
 रिटार्यरिंग  रूम्स  जरूर  होते  चाहिए  t

 Shrt  D  om  Sharma  (Gurdaspur):  L
 am  astounded  by  gome  of  the~sug-
 gestions  made  by  the  hon.  Members
 who  have  preceded  me.  One  hom
 Member  went  so  far  as  to  suggest
 that  the  railways  should  be  harded
 over  to  the  United  States  of  America
 so  that  they  could  be  run  more  effi-
 ciently

 Shri  Shinkre:  I:  he  sure  of  what
 he  is  saying?  The  recordg  may  be
 consulted  for  his  clarification.

 Shri  D.  0.  Sharma:  I  am  sure.  Our
 railways  have  been  doing  splendidly
 all  these  years  and  we  need  not  have
 any  expert  or  any  such  persons  to
 run  our  railways.  Another  hon.
 Member  said  that  00  retiring  rooms.
 should  be  provided  in  Dehra  Bun  r
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 have  been  to  Dehra  Dun  and  I  have
 had  the  privilege  of  staying  in  the
 railway  retiring  rooms.  I  tell  you
 that  I  was  the  only  occupant  there
 and  al]  the  other  rooms  were  empty.
 The  man  in  charge  of  those  rooms
 said  to  me:  why  don't  you  stay  for  a
 few  days  more?

 It  is  a  very  good  report  and  as
 Mr.  Shinkre  put  it,  there  is  something
 like  uniformity  about  the  recommen-
 dations.  Even  those  persons  who
 differ  from  the  government  have
 given  their  blessings  to  this  report.
 I  fee]  the  existing  rates  of  allocation
 of  expenditure  between  capital,  reve-
 nue,  depreciation  reserve  fund  and
 the  development  fund  are  so  well
 balanced  and  adjusted  and  are  so
 well  administered  that  I  believe  that
 one  could  not  tamper  with  these  allu-
 cations.  If  one  does  so,  I  think  the
 railways  will  suffer  a  great  deal,  One
 hon.  Member  said  that  there  should
 be  a  railway  consultative  committee
 for  all  the  railways.  All  the  Mem-
 bers  will  be  in  that  consultative
 committee.  Al]  of  us  are  interested
 in  that.  We  have  zonal  consultative
 committees;  that  is  good  enough.
 Very  little  money  has  been  given  to
 the  users’  amenities.  This  year  it
 has  been  raised  to  Rs.  4  érores  I
 hope  with  a  little  adjustment  here
 and  there  the  hon  Minister  will  be
 able  to  provide  a  few  more  amenities
 to  the  users.

 Formerly  teachers  and:  students,
 these  two.categories  used  to  have  lots
 of  privileges  when  they  travelled  py
 Tailways.  Now  some  of  them  have
 been  withdrawn.  I  would  request
 the  hon,  Minister  to  restore  those
 privileges)  He  should  also  think  a
 lxttle  more  kindly  of  those  voluntary
 organisations  which  are  working  for
 the  good  of  the  country—not  those
 which  get  most  of  their  fund,  from
 the  government  but  thos@  which  get
 most  of  their  funds  from  their  mem-
 bers.  He  should  think  more  gene.

 ‘rously  about  them.

 I  am  glad  that  strategic  lines  have
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 those  strategic  lines?
 I  think  al.  all  the  lines  in  India
 are  now  strategic  lines.  If  we  have
 another  conflict  with  China  or  with
 Pakistan,  most  of  the  lines  in  the
 northern  railway,  some  of  the  lines
 in  the  north-eastern  part  of  India
 and  some  of  the  lines  even  in  the
 north-western  part  of  India  will  be-
 come  strategic  lines  I  believe  that
 some  kind  of  re-thinking  must  be
 done  so  far  as  strategic  lines  are
 concerned;  we  should  also  foresee  the
 emergency  that  will  arise  some  day
 on  account  of  the  aggression  by  one
 country  or  another  or  by  both  coun-
 tries  and  we  should  differentiate  bet-
 ween  strategic  lines  which  are  sensi-
 tive  and  alive  all  the  time  and  those
 strategic  lines  which  become  sensitive
 only  occasionally.  4  think  that  kind
 of  differentiation  has  got  to  be  made;
 otherwise  there  will  be  no  end  to  the
 troubles  so  far  as  the  railway  minis-
 try  is  concerned.
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 But  what

 The  last  point  ig  this.  The  Com-
 mittee  has  suggested,  in  respect  of
 the  payment  in  lieu  of  the  passenger
 tax,  instead  of  a  fixed  amount  of
 Rs,  2.50  crores  a  year,  as  at  present,
 an  additional  one  per  cent  on  capital
 invested  be  paid  to  the  genera]  reve-
 nues.  |  want  to  ask  one  question.
 How  is  this  money  going  to  be  spent?
 I  fee]  unhappy;  I  think  that  the
 States  are  not  good  partners  of  the
 railways  or  the  Railway  Ministry.
 When  they  want  new  stations,  new
 lines,  they  clamour  for  them,  but
 when  jt  comes  to  the  establishment
 of  an  overbridge  or  having  some
 other  thing  in  which  the  railways
 Can  co-operate  with  them,  they  sleep
 over  them.  17  years  passed  before
 an  overbridge  was  constructed  at
 Ambala.  I  think  that  was  a  miracle,
 because  the  State  Government  con-
 tinued  to  resist  jt;  an  overbridge  is
 needed  at  Rajpura,  and  I  think  that
 is  stil]  in  the  making;  I  do  not  know
 when  it  will  be  completed.  I  believe
 that  so  far  as  these  manned  level
 crossings,  overbridges  and  wunder-
 bridges  are  concerned,  the  Railway
 Ministry  should  take  upon  itself  the

 been  given  pref  jal  treatment.  bility  of  constructing  them.



 तू  Railway

 (Shri  D.  C.  Sharma]
 If  the  State  Governments  can  give  us
 land  for  the  Beas  dam,  for  the
 Bhakra  dam,  for  the  Nangal  fertiliser
 factory,  for  the  heavy  water  factory,
 for  the  Nagarjunasagar  project  and
 tor  other  hydro-electric  works,  I  do
 not  see  any  reason  why  they  cannot
 be  more  appreciative  of  the  hazards
 of  travelling  where  human  beings
 are  concerned,  when  there  are  no
 leve]  crossings  and  when  overbridges
 and  underbridges  are  wanting.  I
 believe  that  the  Railway  Minister
 should  call  a  conference  of  the  Chief
 Mini:ters  of  States  and  in  consulta-
 tion  with  them  evolve  a  policy  so  that
 this  thing  becomes  real.  Otherwise,
 as  everybody  knows,  so  many  persons
 lose  their  lives  only  because  our  rail-
 way  crossings,  in  several  places,  are
 not  manned.

 With  these  few  words,  I  support  the
 Resolution.

 श्री  सरजू  पाण्डेय  (  रिसड़ा):  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मुझे  यह  जान  कर  झाइच्य  हो  रहा
 है  कि  रेलवे  मंत्रालय  मुसाफ़िरों  प्रौढ़  अपने
 कर्म  चोरियों  की  सुविधाओं  पर  ध्यान  दिये  बिना
 केन्द्र  को  यह  रकम  देने  के  लिये  प्रस्ताव  लाया
 है  ।  सब  से  ज्यादा  कठिनाई  छोटी  लाइन  के
 मुसाफ़िरों  को  होती  है  t  are  जानते  हैं  कि
 मैं  ईस्टर्न  यू०  पी०  से  आता  हूं,  जहां  पर  रेलवे
 की  बहुत  ज़रूरी  जगहों  पर  भी  ग्रोवर ब्रिज  नहीं
 हैं  ।  उप-यंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  बलिया  एक
 निहायत  इस्पार्टेन्ट  स्टेशन  है,  लेकिन  लगा-
 तार  कहने  के  बाद  भी  वहां  पर  प्रोवरजब्रिज  नहीं
 घना  है  |  बाराबंकी  की  भी  वही  पोजीशन  है  t
 हमेशा  यहीं  बात  कही  जाती  है  कि  प्रगणक
 स्टेट  गवर्नमेंट  प्राधा  खर्चे  दे,  तो  भाषा  खर्च  हम
 देंगे,  लेकिन  स्टेट  गवनमेंट  कभी  इस  तरफ़
 यान  नहीं  देती  है  |

 मंत्री  महोदय  शौर  माननीय  सदस्य  बढे
 क्लास  में  सफ़र  कर  चुके  हैं--भव  चाहे  व  एयर-
 कन्डिशनर  में  सफ़र  करत  हों--,  इसलिए  वे
 जानते  हैं  कि  च्े  क्लास  के  मुसाफिरों  की  क्‍या

 DECEMBER  9,  965  Convention  Comm.  6642
 (Res.)

 दशा  है  1  आदमी  थर्ड  क्लास  में  बकरियों  प्रौढ़
 जानवरों  की  तरह  यात्रा  करते  हैं  1  बाहें  मुसा-
 फ़िरों  के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  हैं  न  बैठने
 की  सुविधा  है,  न  सोने  की  सुविधा  है  बौर
 न  रिजर्वेशन  की  सुविधा  है  t

 रेलवे  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों
 की  भी  वही  हालत  है  ।  यह  ठीक  है  कि  सेंट्रल
 गवर्नमेंट  को  पैसे  की  ज़रूरत  है,  लेकिन  इस
 बात  की  भी  तो  ज़रूरत  है  कि  जिन  लोगों  से
 पैसा  लिया  जाता  है,  उन  की  सुविचारों  की
 तरफ़  ध्यान  दिया  जाये  ।  लेकिन  यहां  तो  उल्टी
 स्थिति  है  |  हम  देखते  हैं  कि  एयर-कन्डिशनर
 डिब्बे  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  या  बम्बई  तक  खाली
 घसीटे  जाते  हैं  और  उन  में  कोई  मुसाफ़िर  नहीं
 जाते  हैं,  क्योंकि  उन  के  किराये  बहुत  ज्यादा  हैं  ।
 और  जिन  लोगों  के  पास  पैसा  है,  वे  प्लेस  से
 जाते  हैं।  इसके  बावजूद  गाड़ियों  में  एयर-कन्छी-
 शेड  डिब्बे  घसीटे  जाते  हैं  t

 थ्  क्लास  की  तरह  फ़म्डें  क्लास  की
 भी  दुर्दशा  होने  वाली  है  है  |  इस  मुल्क  में  इतने
 पास-होल्डर्स  हो  गए  हैं  कि  फ़र्स्ट  क्लास  के
 मुसाफ़िरों  को  जगह  नहीं  मिलती  है  ।  रेलवे
 से  जितना  भी  मुनाफ़ा  मिलता  है,  उस  से
 सरकार  पहले  इतने  डिब्बे  प्रोवाइड  करे  कि  लोग
 झा सानी  से  सफ़र  कर  सकें  ।  मैं  फर्स्ट  क्लास  की
 कोई  ज़रूरत  नहीं  समझता  हूं  ry  झगर  फ़्स्टें
 क्लास  को  रखना  ही  है,  तो  सब  लोगों  को
 फर्स्ट  क्लास  की  सुविधायें  प्रदान  की  जायें,
 वर्ना  कुछ  लोगों  को  बिल्कुल  जानवरों  की  तरह
 से  ले  जाना  और  दूसरों  को  देवता  की  तरह  से
 रखना  उचित  नहीं  है।

 मैं  समझता  हूं  कि  सैंटर  को  जितना  भी
 रेवेन्यू  दिया  जायेगा,  वहू  सारा  रेलवे  काफी-
 सर्ज  पर खर्च  होगा  ।  हम  जानते  हैं  कि  रेलवे  के
 बेनेगल  मैनेजर  को  मिनिस्टर  से  भी  ज्यादा
 सुविधायें  प्राप्त  है  -  भौर  उनकी  तन्दबाह्‌
 wht  उन  से  तिगुनी है ंउनको  सेलेस,  दुनिया  भर
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 के  चपरासी,  नौकर-चाकर  वगैरह  तमाम  तरह
 को  सुविधायें  दी  जाती  हैं।  इसके  अलावा  भी
 वे  नाना  प्रकार  की  फ़ैसिलिटीज  हासिल  कर
 लेने  हैं।  मैं  गोरखपुर  के  एक  अफसर  के  बारे
 में  जानता  हूं,  जो  सब  से  ज्यादा  करप्ट  और
 नदी  है,  लेकिन  दत्त  को  सब  से  ज्यादा  सूची-
 घार्ये  मिली  हुई  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सनम  रेलवे
 बजट  पर  डिस्कशन  नहीं  हो  रहा  है  ।
 हाउस  के  सामने  रेलवे  कन्वेंशन  कमेटी  की
 रिपोर्ट  है  ।

 हम  सर  पाण्डेय  :  चूंकि  दस रिपोर्ट
 के  अनुसार  सैंटर  को  पैसा  दिया  जा  रहा  है,
 इस  लिए  हम  को  हक  है  कि  हम  रेलवे  के
 मुसाफिरों  को  सुविधायें  देने  के  लिए  कहें  ।

 सबसे  पहले  रेलवे  का  पैसा  प्रॉयर-ब्रिज
 बनाने  पर  खत  किया  जाये  |  इस  के  पहरावा
 छोटी  लाइनों  को  समाप्त  कर  के  बड़ी  लाइनें
 बनाई  जायें  ।  यह  बहुत  ज़रूरी  है,  क्योंकि  इस
 वक्‍त  छोटी  लाइन  पर  सफर  करना  बड़ी
 मुसीबत  का  काम  है।  मंत्री  महोदय  से
 मेरा  अनुरोध  है  कि  लवे  विभाग  सिर्फ़
 पैसा  कमाने  के  लिए  कोई  बनिये  की
 दुकान  नहीं  है.  कि  जितना  हो  सके,  मुसा-
 फिरों  की  गुटों,  उन  की  जेब  काटो,  और  उसको
 सुविधायें  कोई  न  दो।  सरकार  रेलबेजू  से  जो
 age  भी  कमाती  है,  यह  जरूरी  है  कि  वह  पहले
 रेनवेज्र  की  इम्प्रवपंट  पर  खर्च  किया  जाये  t
 कौर  प्रखर  उस  से  कुछ  बचें,  ते  वह  दूसरे
 कार्यो  पर  खबर  किया  जाये।

 मेरा  विश्वास  है  कि  रेलवे  मंत्री  इन  बालों
 चर  यान  देंगे  शोर  खास  तौर  से  छोटी  लाइन
 की  गाड़ियों  को  इम्प्रूव  करने  की  कोशिश करें  गे,
 क्योंकि  इस  वक्‍त  उन  में  यात्रा  करना  श्राम
 आदमी  के  लिए  झत्रम्भव  हो  गया  है  ।

 शी  हवा  mo  तिबारी  (गोपालगंज):
 उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  रेलवे  कन्न्बेशन  समिति
 की  सिकरारिज्षों  का  स्वागत  करता  हूं  |  खास
 सौर  @  समिति  मे  पैसे  एमिनिटीज़  के  लिए
 जो  एक  करोड़  रुपया  शौर  दिया  है,  उसके
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 लिए  कैंकैयबाद  देता  हूं  ।  मैं  तो  चाहता  था  कि
 इसके  लिए  कम  से  कम  तीन  करोड़  रुपये  प्रौर
 दिये  जाने  चाहियें--प्रौढ़  इस  प्रकार  यात्रियों
 की  एमिनिटीज़  के  लिए  कल  छः  करोड़  रुपए
 होने  चाहिए--,  क्योंकि  जब  मुसाफ़िरों  के
 लिए  तीन  करोड़  रुपए  दिए  गए  थे,  उस  वक्‍त
 मुसाफ़िरों  की  संख्या  क्‍या  थीं  पौर  राज
 क्या  है,  प्यार  इल  दोनों  को  मिलाया  जाये,
 तो  यह  रकम  कम  मालूम  होती  है,  ।  खैर,  जो
 कुछ  भी  दिया  गया  है,  वह  ठीक  है  t  लेकिन
 वह  रकम  कैसे  खर्च  की  गई  है  कौर  कैसे  खर्च
 की  जाती  है,  इस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए।

 बहुत  से  काम  ऐस  हैं  ,  जो  रेलवे  पैसेंजर्ज
 की  एमिनिटीज़  में  नहीं  प्राते  हैं।  जैसे  प्लैट-
 फार्म  का  रेज  करना  तो  रेलवे  के  खर्च  शौर
 लाइन  के  खर्च  में  जाता  चाहिए,  लेकिन  उसकों
 मुसाफ़िरों  की  एमिनिटीज़  में  डाल  दिया
 गया  है।  उसकों  वहां  से  निकाल  दिया  जाना
 चाहिए  ,  क्योंकि  उसमें  बहुत  सा  पैसा  लग  जाता
 है  शौर  मुसाफ़िरों  को  जो  सुविधायें  मिलनी
 चाहिए,  व  नहीं  मिलती  हैं  1

 जगह-ब-जगह  पानी  पिलाने  के  लिए  शौर
 दूसरे  कामों  के  लिए  जो  प्राप्ति  रखे  जाते  हैं,
 उन  की  देख-भाल  नहीं  होती  है  1  श्राप  जा
 कर  देखिए  कि  रेलवे  के  कितने  सुनी  प्रो
 मजदूर  प्रादि  प्राइवेट  नोकर  हैं  जैनेरल  मैनेजर
 Fro  टी०  एस०  और  स्टेशन  मास्टर  नादि  के,
 लेकिन  उन  का  बे  रेलवे  से  दिया  जाता  है.  T
 हर  स्टेशन  पर  दस,  बारह,  पंद्रह  प्राप्ति  ऐम
 हैं,  जो  रेलवे  प्राधिकारियों  के  प्राइवेट  सोचकर
 हैं,  लेकिन  उन  को  वेतन  रेलवे  भ  मिलता  है  ।
 झगर  इस  पैसे  को  बचा  कर  दूसरें  कामों  में
 स्  किया  जाये,  तो  उस  से  रेलवे  को  भी
 प्रतीक  लाभ  होगा  प्रौढ़  डिसिप्लिन  भी
 मेनटेन  होगा

 wat  हमारे  मित्र  ,  श्री  शिकनें,  ते  कहा
 कि  रेलवे  लाइन  शौर  रेलवे  स्टेशन  किसी  गांव
 से  दो  मील  से  ज्यादा  दूर  नहीं  होने  चाहिए  -
 में  इसको  नहीं  मामता  हूं  |  मैं  चाहता  हूं  कि
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 [श्री  are  ato  तिवारी]
 रेलवे  शौर  रोड  ट्रांस्पोर्ट  में  को-प्राडिनेशन
 होना  चाहिए  कौर  जहां  रेलवे  लाइन  न  जा  सके,
 वहां  रोड  का  डेवेलपमेंट  करके  बसी  दी
 जायें,  जिससे  लोगों  को  यातायात  की  सुविधायें
 उपलब्ध  हो  सकें  7  जिन  पिछड़े  हुए  इलाकों
 में  रेलवे  लाइन  ले  जाने  में  बहुत  खर्च  पड़ेगा
 शौर  उससे  फायदा  नहीं  होगा,  बल्कि  बहुत
 ज्यादा  घाटा  होगा,  वहां  को-प्राडिनेशन
 करके  बसी  को  प्रोवाइड  करना  चाहिए  |
 रेलवे  मंत्रालय  कौर  ट्रांस्पोर्ट  मंत्रालय  को  इस
 सम्बन्ध  में  एका  करके,  ग्रुपस  में  मेल  करके
 ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए,  जिसमें  लोगों
 को  तकलीफ  भी  न  हो,  लोगों  का  काम  भी  चले
 कौर  सरकार  का  खर्च  भी  न  बढ़े  t

 मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  ऐसी  लाइन्ज़  भी
 बना  दी  जायें,  जो  भ्रनरीम्युनरेटिव  हों,  जिन  से
 फ़ायदा  न  हो,  बल्कि  बराबर  घाटा  होता  रहे।
 लेकिन  देश-वासियों  को  यातायात  की  सुविधाएं
 तो  दी  जानी  चाहिए  श्र  वे  सुविधाएं  तभी
 दी  जा  सकती  हैं,  जब  कि  रेलवे  और  ट्रांसपोर्ट
 मंत्रालयों  में  पारस्परिक  को-प्राडिनेशन  हो
 झौरवे  मिल  कर  देखें  कि  काम  कसे चल  सकता
 है,  बसें  देने  से  चल  सकता  है  था  रेलवे  लाइन
 देने  स ेचल  सकता  है,  |  प्राण-कल  मैंने  देखा
 हैकि  जहां  रेलवे  लाइन  होती  है,  उस  के  पैरालल
 रूट  पर  बसे  भी  चलती  हैं।  इससे  डुप्लीकेट
 होता  है,  इससे  देश  का  झा धिक  ह्यए  होता  है,
 खर्चा  बढ़ता  है  पैसे  की  बरबादी  होती  है,
 ट्रांस्पोर्ट  पर  भी  खर्च  होता  है  कौर  रेलों  पर  भी
 ऊर्जा  होता  है  ऐसा  कोई  प्रबन्ध  प्रतीकों
 करना  चाहिए  कि  जहां  कोई  रेलवे  नहीं  है  वहां
 बसों  का  प्रबन्ध  शाप  कर  दें  -  ऐसा  न  हो
 कि  जहां  रेलवे  लाइन  भी  है,  वहां  पर  बसें  भी
 हों  -  दिल्‍ली  से  गाजियाबाद  के  बीच  में  भाप
 देखें  कि  कितनी  रेल  चलता  हैं।  शौर  भी झाप
 इसके  बीच  में  रेलें  चला  सकते  हैं  ।  भ्रमर
 बारू रत  हो  तो  ऐसा  भी  किया  जा  सकता  है|
 लेकिन  उसके  साथ  साथ  कितनी  ही  बसें  भी
 भी  चलती  हैं।  प्यार  इन  बच्चों  कोप  दूसरी
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 जगह  भेज  दें,  उन  स्थानों  में  भिजवा  दें  जहां
 रेलवे  लाइन  नहीं  है  तो  वहां  के  लोगों  को
 सुविधा  हो  सकती  है  ।  रेलवे  केवल  एक
 कमर्शियल  चोट  नहीं  है।  यह  पब्लिक  यूटीलिटी
 की  चोट  भी  है  ।  ट्रांसपोर्ट  भी  पब्लिक  यूटिलिटी
 की  चीज  है  ।  दोनों  में  कोप्माडिनेशन  होना
 चाहिए।  ठीक  से उनका  विधान  आप  करें,  ठी  क  से
 दोनों  को  श्राप  चलायें  ताकि  लोगों  को  सही-
 लिखतें  देने  के  अपने  उद्देश्य  में  प्राय  सफलीभूत
 हो  सकें  ।

 प्रभो  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  मेरे
 एक  मित्र  ने  कहा  कि  सब  जगह  बड़ी  लाइन
 बना  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  असम्भव  बात
 है  ।  यह  हो  नहीं  सकता  है।  एक  लाइन
 जो  प्रभी  एक  जगह  पर  हैं  उसको  हटा  कर
 दूसरी  लाइन  हम  डालें  प्रौढ़  हर  एक  जगह  इस
 तरह  से  करें  तो  गवर्नमेंट  का  तो  दिवाला
 निकल  जायेगा  ।  गवर्नर मेंट  इसको  कर  नहीं
 सकती  है  ।  यह  काम  अगर  करना  हो  तो
 धीरे  घीरे  ही  हो  सकता  है।  दस,  बीस  पचास
 या  सौ  दो  सौ  मील  हर  साल  हम  इसको  करते
 जा  सकते  हैं  '  तब  यह  हमारे  लिये  सुविधा-
 जनक  हो  सकता  है  ।  सबको  एफ  साथ  हटा
 देने  से  जो  कैपिटल  इनवैस्टिड  है  बह  ब्लाक
 हो  जायेगा  ।  वह  किसी  काम  में  नहीं  करायेगा  ny
 हमें  ऐसा  सुझाव  देना  चाहिए  जिससे  कैपिटल
 ब्लाक  भी  न  हो  शौर  लोगों  का  काम  भी  कल
 जाए,  लोगों  को  भी  सुविधाएं  मिल  जाएं  आर
 इसके  साथ  साथ  इस  मंत्रालय  को  और  ट्रांसपोर्ट
 विभाग  को  भी  फायदा  हो  -

 श्यो  सियासत  सिह  (गोरखपुर)  :  उठा-
 ध्यक्ष  महोदय,  अभी  जब  पूर्व  वक्ता  बोल  रहे
 हैं  तो  उनकों  सुन  कर  मुझे  ऐसा  अनुभव  हुमा
 कि  मानों  रेलवे  बजट  को  हम  डिसकस  कर  रहे
 @  शौर  रेलवे  बजट  पर  सर्वांगीण  विचार
 हम  प्रकट  फर  रहे  हैं  .  .

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  hope  you will  not  commit  the  same  mistake.
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 Wher:

 Shri  Sinhasan  Singh:  I  will  not
 commit  that  mistake;  I  will  be  quite
 relevant.

 pe bo

 Prose.  |
 यह  जो  कनवेंशन  कमेटी  की  रिपोर्ट  है

 यह  हमारे  सामने  हर  पांच  साल  के  बाद
 विद्या राय  आताहै.  और  हमें  यह  फे  सला  करने
 होता  है  कि  जनरल  रेवेन्यू  को  कितना  दिया
 जाए  |  प्रभी  5.75  प्रतिशत  देने  का  है
 ओर  जागें  i97  तक  क्‍या  इसमें  कमी  हो  या
 क्या  बढ़ोतरी  हो,  यह  सब  देखने  वाली  बात॑
 है  1  अभी  बाप  L03  करोड़  रुपया  दे  रहे  हैं
 जनरल  रेबन्पूज़  को  ny  आपकी  कुल  जो
 पग्रामदनी  है  वह  TG  करोड़  है  शरीर  उस
 ग्राम दनी  में  से  श्राप  0s  करोड़  दे  रहे  हैं  1
 बाप  4.  75  प्रतिशत  के  हिसाव  से  कैपिटल
 एट  चार्ज  पर  इस  वक्‍त  पे  फर  रहे  हैं  t

 में  इस  [सम्बन्ध  में  सरकार,  शौर  रेल
 विभाग  का  ध्यान  इस  शोर  दिलाना  चाहता
 कि  सब  से  बड़ा  कौर  सब  से  ज्यादा  धन  जिस
 व्यवसाय  में  हमारा  लगा  हुमा  है  वह  रेलवे
 विभाग  है  |  इसमें  कई  अरबों  की  पूंजी  लगी
 हुई  है।  कैपिटल  पद  चार्ज  एट  दी  ऐंड  श्राफ
 1965-66,  2,675  करोड़  रुपये  था  ।

 इसके  अलावा  कौर  जो  कैपिटल  लगा  हुआ  है
 उस  सब  को  मिला  कर  जनरल  रेवेन्यू  को  हम
 क्या  दे  रहे  हैं  ?  इसको  हमें  देखना  होगा  ।

 हमारी  जो  धारणा  है,  भीर  जो  व्यवस्था
 हम  यहां  कायम  करना  चाहते  हैं,  बह  समाजवादी
 समाज  व्यवस्था  है  |  उस  समाजवादी
 व्यवस्था  में  ज्यादातर  जितने  ऐसे  व्यवसाय  हैं
 ये  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रयोंग  ।  जो  प्राइवेट  क्षेत्र
 हैं  प्रौढ़  जो  टैक्स  इत्यादि  देते  हैं  वे  धीरे  धीरे
 समाप्त  हो  जायेंगे।  वें  बन्द  हो  जायेंगे,  इसकी
 उम्मीद  तो  श्री  नहीं  है।  लेकिन  जो  क्रम  है
 समाजवाद  का  और  जिसको  गबनंमेंट  चलाता
 चाहती  है,  उस  में  प्राइवेट  व्यवसायों  को  ज्यादा
 से  ज्यादा  राष्ट्र  के  नियंत्रण  में  हम  लायेंगे
 उन  से  ही  हमें  पूंजी  बनानी  है  राष्ट्र  के लिए

 हाक  हमारे  देश  का  काम  चल  सके  ।
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 Ble  कौर  चीन  में  समाजवादी  व्यवस्था
 चल रही  है।  वहा  क्या  हालत  है।  इस  फो  श्राप
 देखें  -  वहां  राष्ट्रीय  प्राय  का  फरीब  92
 प्रतिशत  उन  के  ग्रपने  व्यवसायों  से  जाता है
 कौर  केवल  झूठ  प्रतिशत  आमदनी  उनको
 इनकम  टैक्स  वर्ग रह  से  होती  है।  चुकी  उन्हों  ने
 इन  व्यवसायों  को  प्रपने  हाथ  में  कर  लिया  है,
 इनका  राष्ट्रीयकरण  कर  लिया  है  उन  को

 92  प्रतिशत  प्राय  इन  से  होती  है  कौर  केवल
 पाठ  प्रतिशत  दूसरों  से  ।  राज  हमारे  सामने
 यह  प्रश्न  पैदा  होता  है  कि  हम  उन  का  किस
 तरह  से  मुकाबला  करें  ,  किस  तरह  से  प्रिये
 राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  से  भ्र धिक  आमदनी  पैदा
 करें  -  पूजी बादी  जो  हैं,  निजी  व्यवसाय
 वाले  जो  हैं,  वे ंइनकम  टैक्स  वगैरह  भी  देते  हैं
 लेकिन  हमारे  राष्ट्रीयगीत  उद्योगों  को
 यह  भी  नहीं  देना  पड़ता  है।  सिमेंट  को
 डि कट् रोल  किया  गया  है  लेकिन  शाप  देखे  कि
 सीमेंट  उद्योग  कितना  डिविडेंड  दें  रहा  है  1
 हमारे  सोमानी  साहब  ने  पंद्रह  परसेंट  डिविडेंड
 डिक्लेयर  किया  है।  पन्द्रह  परसेंट  डिविडेंड  जो
 भाव  सीमेंट  का  बढ़ाया  गया  है  उस  से  मिलेगा  |
 पनाह  परसेंट  डिविडेंड  उन  के  कैपिटल  पर
 देने  की  सरकार  स्वीकृति  देती  है।  लेकिन  दूसरों
 तरफ  बाप  झपने  व्यवसाय  से  केवल  4.75
 प्रतिशत  ही  डिविडेंड  देते  हैं।  बाप  से  सरकार
 इतना  ही  लेती  है।

 ही  विकर  स्वर्ण  बांडों  में  कितना  सोना
 लगाया  है,  इस  को  प्री  श्राप  देखे  ।

 ही  सिंहासन  सिंह  :  पह  प्रतिशत
 डिविडेंड  कागजों  पर  चिल्लाया  है।  कितना
 पैसा  इधर  से  उधर  बौर  उधर  से  इधर  कर
 देते  हैं।  इस  का  पता  ही  नहीं  है।  इनकम  टैक्स
 कितना  बचाया  है,  इस  का  पता  ही  नहीं
 चलता  है  |  यह  सब  कुछ  देने  के  बाद
 स्वर्ण  बांडों  मे ंलगाने  के  लिए  उन  के  पास  घन
 बच  जाता  है  |  लेकिन  ग्रुप  तो  स्वर्ण  बांडों  में
 भी  कुछ  सोना  नहीं  लगा  रहे  हैं  a  बह  पाप
 न  भी  लगाये  तो  भी  यह  तो  बाप  के  लिए



 6649  Railway

 [ot  सिंहासन  सिंह]
 जरूरी  है  कि  आप  जनरल  रेवेन्यू  को  अधिक
 देने  की  स्थिति  में  हों।  हमें  इस  चीज़  को  समाज-,
 वादी  व्यवस्था  के  प्राकार  पर  देखना  चाहिये
 और  कोशिश  करती  चाहिये  कि  जितने  हमारे
 राष्ट्रीय  व्यवसाय  हैं  वे  काफी  प्रामदती  दें
 और  निजी  व्यवसायों  से  के  ज्यादा  कारगर
 ढंग  से  चलें,  ज्यादा  प्रच्छे  तरीके  से  चलें  ।
 तभों  हमारा  काम  चलेगा  |

 बाप  निजी  जौर  सरकारी  व्यवसाय  की
 तुलना  करें  तो  ड्राप  को  पते  चलेगा  कि  निजी
 व्यवसाय  वाले  आप  को  इनकम  टैक्स  भो  देते
 हैं,  सुपर  टैक्स  भी  देते  हैं  प्लोर  जैसा  कि  विरोधी
 दलों  के  लोग  अक्सर  आरोप  लगाते  हैं
 चुनावों  के  लिए  धन  भी  देते  हैं  प्रौर  बढते  कुछ
 देने  के  बाद  भी  काफी  बड़ा  डिविडेंड  डिक्लेयर
 करते  हैं  ग्रोवर  स्वर्ण  बांडों  में  स्वर्ण  भी  देते  हैं  1
 लेकिन  जहां  तक  सरकारी  व्यवसाय  का
 सम्बन्ध  है  वह  न  तो  इलम  टैक्स  पूरा  देते  हैं
 कौर  न  ही  उन  के  बराबर  डिविडेंड  देते  हैं  1
 बल्कि  घाटे  में  गौर  चलते  हैं  1  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  को  ही  श्राप  देख  लें  ।  वह  एक  करोड़
 के  करोड़  घाटे  में  चल  रही  है।  ऐसी  ग्र वस् था  में
 किस  तरह  से  हम  देश  को  प्रगति  के  रास्ते  पर  ले
 जा  सकते  है,  समाजवाद  के  रास्ते  पर  ले  जा
 सकते  हैं,  किस  तरह  से  लोगों  को  जो  प्रादर्श
 हम  ने  समाजवाद  का  झपने  सामने  रखा  है,
 उस  की  झोर  झाक्क्ति  कर  सकते  हैं,  किस  तरह
 से  लोगों  की  ध्षतुष्टि  कर  सकते  हैं  ?  सरकारी
 क्षेत्र  के  जो  संचालक  हैं  उन  का  यह  क्त  ्य  हो
 जात  है  कि  बे  देखें  कि  कहा  पर  किस  तरह  से
 खर्चा  कम  किया  जा  सकता  हैं  बौर  किस  तरह
 से  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रा मद दो  लोगों  को  प्रतीक
 से  प्रतीक  सुविधायें  दे  कर  भो  प्त  को  जा
 संतों  हैं  ,  सार्वजनिक  कोष  में  दी  जा  सकती
 है  ।

 जो  इस  व्यवसाय  में  श्राप  की पूजी  लगी
 हुई  है  उस  पर  पहले  सवा  चार  प्रतिशत  दिया
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 जाता  था,  फिर  साढ़े  चार  हुआ,  फिर  पौने
 पांच  हुमा  भर  कब  यह  छ:  प्रतिशत  के  करीब
 होने  जा  रहा  है।  जो  पूंजी  सरकारी  व्यवसाय
 में  लगी  हुई  है  उतनी  ही  पूंजी  और  देशों  में
 ग्राम  लगी  हुई  हम  देखें  शौर  उस  के  परिणामों
 पर  दुष्टिपात  करें  तो  हमें  हैरत  होती  हैं  tT
 जर्मनी  को  ही  ग्रुप  लें।  उस  की  शक्ति  कितनी
 बढ़  गई  है  इस  को  देख  कर  प्राचार्य  होता  है  ।
 छोटा  सा  मुल्क  जमनी  है  !  युद्ध  क ेलिए  अपनी
 छोटी  सी  आमदनी  से  उस ने  अचर  माता  में
 शक्ति पैदा  कर  लो  है।  हमारा  कितना  विशाल
 देश  है।  लेकिन  हम  वैसा  ग्राम  तक  नहीं  कर
 पाये  हैं।  क्या  इस  का  कारण  है,  इस  को  हमें
 देखता  होगा  |  छं।टा  सा  देश  जलंधरी  राज  भी
 दुनिया  से  टक्कर  लेने  के  लिए  तैयार  है  7
 कुछ  न  कुछ  उसने  नियंत्रण  इन--ब्यवसायों
 पर  किया  होगा,  कुछ  न  कुछ  उस  में  विशेषता
 तो  रही  होगी  जिस  के  वजह  से  वह  इतना
 शक्तिशाली  हो  गया  है  1  श्राप  को  भी  चाहिये
 कि  आप  विचार  करें  कि  फीस  तरह  से  एक
 संतुलित  ढंग  से  चला  जा  सकत।  है,  किस  तरह  से
 ज्यादा  से  ज्यादा  ग्रामदनी  की  जा  सकती  है  |
 जो  ग्रुप  कर  रहे  हैं,  इस  को  पालियामेंट  तो
 एंडोर्स  कर  ही  देगी  ।  पांच  परसेंट  करें  तो,
 चार  परसेंट  करें  तो,  पालियामेंट  एंडोर्स
 कर  ही  देगी  /  लेकिन  आप  को  विशेष  तौर  पर
 इस  प्रो  ध्यान  देना  चाहिये  कि  किस  रह  से
 सरकारी  क्षेत्र  को कारगर  बनाया  जा  सकता  है,
 किस  तरह  से  उन  को  एक  सुन्दर  व्यवस्था  में
 चलाया  जा  सकता!  है  ।  लोगों  को  तथा  धि-
 कारियों  को,  सब  को  प्रतीक  से  प्रतीक
 ग्रा राम  देते  हुए  भी  हमारे  ये  व्यवसाय  ब्याज
 के  रूप  में  राष्ट्रीय  धन  में  कितना  देते  हैं,
 इस  को  बाप  को  देखना  चाहिये  |

 श्री  असासा  लाल  ओऔओोघरी  (महुआ)  :
 यह  जो  कनवेनशन  कमेटी  की  रिपोर्ट  है  इसका
 तहेदिल  से  स्वागत  करता  हूं  ौर  इस  का  मैं
 समर्थन  करता  हूं  ।  एक  बात  की  तरफ  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  झ्राकपित  करना
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 चाहता  हूं।  मैं  मानता  हूं  प्रौढ़  इस  में  कोई
 शू  बहा  भी  नहीं  है  कि  बतमान  मंत्री  महोदय  के
 नेतृत्व  में  रेल  विभाग  ने  काफी  तरक्की  को
 है  प्रौढ़  काम  बहुत  अच्छे  शृंग  से  चल  रहा
 है  ।

 हमारे  मुजफ्फरपुर  डिस्ट्रिक्ट  भें  श्राप  ने
 सुलतानपुर  से  दरभंगा  दक  बड़ी  लाइन  का
 निर्माण  किया  है।  इसका  बड़े  प्रदेश
 तरीके  से  निर्माण  हुआ  और
 पब्लिक  का,  खास  तौर  से  प्रथम  प्लोर  कलकत्ते
 की  प्रादमियां  की  और  जो  जो  मजदूर  कल-
 कते  कमाने  के  लिपे  जाते  थे  बड़ी  राहत  मिली
 हैं  ।  अब  वे  बड़ी  आसानी  से  वहां  पहुंच
 जाते  हैं  ।  लेकित  जो  वाटर  के  इलाके  हैँ,
 नेपाल  बार्डर  पर  औ्रौर  चम्पारन  के  नजदीक
 जो  बाहर  के  इलाके  हैं,  वहां  पर  कोई  29  या
 30  मील  का  टुकड़ा  हैं  ny  वहां  पर  ब्रदर  पूरा

 बड़ी  लाईन  कर  दें  तो  हर  दृष्टिकोण  से
 प्रौढ़  रेलवे  के  दृष्टिकोण  से  और  मुल्क  के
 प्राथमिक  दृष्टिकोण  से  तथा  मजदूरों
 के  दृष्टिकोण  से  सब  को  बड़ी  राहुल  मिलेंगी  t
 wa  से  मुल्क  को  बड़ा  फायदा  होगा  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहती  है  कि  जैसे
 बहुत  से  लोगों  ने  कहा  कि  रेलवे  में  बड़ी  खामियां
 हैँ,  यह  है,  वह  है,  मैं  उनकी  तरफ  सदन  का
 ध्यान  नहीं  ले  जाना  चाहता  क्योंकि  पे  तो  उसी
 तरह  से  हैं  जैसे  कि  एक  चित्रकार  ने  एक  खुब-
 छूत  सी  फोटो  बना  कर  चौराहे  पर  रख  दो
 प्रौर  यात्रियों  से कहा  कि  अगर  उस  में  कहीं  उत
 को  बदसूरती  मालूम  होती  हों  तो  वह  उस
 जगह  पर  दाग  लगा  दें  ।  नतीजा  यह  हुमा  कि
 फोटो  दागों  से  भर  गया  ।  इसी  तरह  से  एक
 बदसूरत  फोटो  चित्रकार  ने  बना  कर  चौराहे
 पर  रख  दिया  और  लोगों  को  कहा  कि
 झगर  उन  को  कहीं  खूबसूरती  दिखलाई  देती
 हो  तो  वह  उस  पर  निशान  लगा  दें  ।  उस
 का  नतीजा  भी  यही  हुआ  कि  फोटो  दामों  से
 पर  गया  a

 AGRAHAYANA  18,  887  (SAKA)  Convention
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 मैं  बाप  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ
 प्रभावित  करना  चाहता  हूं  कि  लड़ाई  की  दृष्टि
 से  भी  यह  एक  गम्भीर  मामला  हैं  प्रौढ़  ज्योग्राफी
 के  हिसाब  से  भी  बहुत  अहम  मामला  ॥।
 इस  बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  ।  मुमकिन
 है  कि  इस  की  तरफ  बाप  का  ध्यान  न  गया  हो
 इस  लिपे  मैंने  इस  की  प्रो  श्राप  का  ध्यान
 प्रभावित  किया  कि  समस्तीपुर  जो  है  वह
 कमिश्नरी  भी  है  पौर  डिस्ट्रिक्ट  मुजफ्फरपुर
 में  हैं,  साथ  ही  वह  नेपाल  बार  भी है।
 इस  लिये  वहां  तक  बड़ी  लाईन  जरूर  कर  दी
 जाये  |

 6657

 Shri  S.  K.  Patil:  Sir,  |  am  grateful
 to  the  House  for  al]  the  observations
 hon,  members  have  made.  As  Dr.
 Aney  pointed  out,  this  has  become  a
 regular  convention  of  this  House—I
 do  not  find  fault  with  them  for  that—
 that  all  these  gre  treated  as  if  they
 we.e  a  general  debate  on  the  rail.
 w.iys.  I  quite  understand  the
 anxiety  of  members  that  the  railway
 services  should  be  improved,  although
 the  scope  of  this  particular  debate  is
 limited  to  whut  dividends  we  have
 got  to  pay.  This  came  into  existence
 some  5  years  ago.  Otherwise,  it
 would  have  been  an  annua)  feature.
 Therefore,  in  order  to  give  some  kind
 of  stability  it  was  decided  that  every
 5  years,  we  could  review  our  finances
 for  future  development.

 Many  hon.  members  have  sald  the
 railways  should  not  make  any  profit,
 but  should  spend  the  money  on  ame-
 nities  and  opening  new  lines  in
 inaccessible  areas.  There  are  two
 Points  of  view.  Railway  is  such  a
 gigantic  business  and  if  they  go  on
 making  losses,  I  do  not  understand
 how  the  general  revenues  are  going
 to  bear  it.  It  is  a  matter  of  greot
 satisfaction  that  not  only  is  the  rail-
 way  the  biggest  concern  jn  the  public
 sector,  but  it  is  being  so  efficiently
 managed  all  the  time.  I  do  not  take
 credit  for  it,  because  it  has  slways
 been  efficiently  managed  and  the
 results  are  there.  The  results  can  be
 better  and  if  we  can  really  show
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 [Shri  S.  K.  Patil]
 better  results,  it  is  at  once  a  gain to  the  society  as  a  whole  and  to  the
 general  revenues.

 Year  after  year,  ever  since  we
 nationalised  the  railway,  its  capital
 value  has  been  steadily  increasing.
 Now  it  is  somewhere  about  Rs,  2700
 crores.  In  another  l0  years,  it  would
 be  Rs.  5,000  crores  and  in  another  25
 years  it  would  reach  astronomical
 figures.  If  on  such  a  huge  capital  we
 make  losses,  I  do  not  understand  how
 it  is  to  be  met.

 It  is  a  matter  of  pride  to  us  that
 India  is  one  of  the  very  few  countries
 where  the  railways  are  making
 profits.  With  the  exception  of  per-
 hap:  the  USA,  no  railway  in  the  wide
 world  is  making  profits.  In  fact,
 when  I  visit  other  countries  as  Rail-
 way  Minister,  the  first  question  they
 ask  us  is,  “Tell  us  what  is  that
 alchemy  or  jugglery  or  magic  wand
 you  have  got  in  your  country  by which  you  show  profits  jn  the  rail-
 ways,  while  we  are  making  lovses”.
 Most  of  the  advanced  railways  in
 many  European  countries  are  making
 losses.  In  America,  they  have  not
 yet  started  making  losses,  but  I  am
 quite  sure  they  are  not  making  huge
 Profits  which  they  used  to  make,
 when  billions  were  made  on  railway
 shares.  Now  those  shares  are  not
 quoted  even  in  the  stock  market.  In
 contrast  to  all  the  railway  systems  in
 the  world,  with  all  our  weaknesses
 and  deficiencies,  we  must  be  proud
 that  we  have  got  a  railway  system.
 of  which  not  only  this  country  is
 proud,  but  the  rest  of  the  world  also
 has  nothing  but  compliments.  It
 should  be  our  constant  endeavour  to
 see  that  thig  becomes  more  and  more
 paying.  I  am  not  a  believer  in  the
 “no  profit,  no  loss”  system.  At  whose
 expense,  I  do  net  understand.  Every-
 thing  has  got  to  bring  profit.  If  you
 have  got  more  profit,  you  can  utilise
 it  for  extending  the  public  services.
 But  if  we  start  with  the  conception
 that  everything  has  got  to  be  free,  I
 do  not  understand  wherefrom  all  the
 money  that  is  required  for  that  kind
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 of  society  is  going  to  come.  There-
 fore,  the  railway  has  taken  the  right
 decision  from  the  beginning  that  it
 should  be  a  profitable  concern.  The
 profits  should  increase:  by  economy
 on  the  one  side  and  by  increasing  the
 efficiency  on  the  other.  During  all
 these  years  that  the  railways  have
 been  functioning  in  the  public  sector,
 year  after  year  they  have  been  show-
 ing  progress,

 I  may  specially  mention  gne  thing.
 The  Convention  Committee  this  year was  composed  of  all  parties  in  the
 House,  not  merely  of  new  members
 of  the  ruling  party.  There  was  no
 question  of'  majority  or  minority.  It
 is  a  matter  for  gratification  that  there
 was  a  unanimous  report  right  from
 the  first.  I  am  not  detracting  from
 the  ability  of  those  members—some
 of  them  were  men  of  proved  reputa-
 tion  for  their  economic  expertise  like
 Mr.  Dandeker  and  the  communist
 member,  Mr.  Indrajit  Gupta,  and
 many  others,  besides  our  own  mem-
 bers.  They  did  not  blindly  accept
 whatever  was  put  before  them.  They
 would  not  have  accepted  it  if  they
 had  not  been  really  convinced  that
 it  was  on  very  scientific  lines.  It
 was  not  at  somebody's  pressure  that
 the  railways  have  done  it.  It  gives
 me  great  delight  that  these  sugges-
 tions  originated  from  the  railway
 administration  itself  that  we  should
 give  something  increasingly  to  the
 general  revenues.  I  am  extremely
 thankful  to  the  members  of  the  Con-
 vention  Committee  for  the  assistance
 they  gave,  for  the  benefit  of  their
 knowledge  and  the  unanimity  with
 which  these  recommendationg  have
 been  accepted.

 I  shall  now  cursorily  refer  to  the
 suggestions  made  by  hon.  members,
 because  there  was  not  much  differ-
 ence.  Mr.  Alvares  said  that  we  are
 not  giving  enough  by  way  of  divi-
 dend,  that  we  are  borrowing  at  a
 higher  rate  and  possibly  giving  at  a
 lower  rate;  and,  jf  that  were  80,
 surely  we  were  not  making  any  sub-
 stantial  contribution  to  the  general



 6655  Railway

 revenue.  The  figures  have  been
 worked  out.  The  average  rate  of
 interest  of  Government  borrowings
 has  been  going  up  no  doubt  year
 after  year.  But  today  it  is  still  at
 3.90  per  cent,  while  we  are  giving,  as
 the  paper  has  said  to  the  extent  of
 5.5  per  cent  on  all  capital  provided
 up  to  3lst  March,  964  and  6  per  cent
 on  capital  subsequently  provided.

 Shri  Alvares:  You  are  quoting  the
 dividend  rate.

 Shri  S&S.  K.  Patil:  Yes.  Various
 other  useful  suggestions  have  been
 made.  Amortization  is  a  useful  sug-
 gestion.  This  Convention  Committee
 also  has  been  considering  i  time
 after  time.  I  said  yesterday,

 “The  House  will  recal]  that
 amortization  of  at  least  some  of
 the  unproductive  elements  in  the
 capial-at-charge  of  Railways  has
 been  considered  desirable  by
 previous  Convention  Committees
 although  they  felt  that  its  imple-
 mentation  would  have  to  wait
 until  better  times.”

 But  we  have  not  waited  for  better
 times;  in  spite  of  the  emergency  and
 other  things  we  have  done  this,  Then
 we  have  said:

 “This  Committee  has  recom-
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 challenge  squarely  and  with  efficiency,
 but  there  was  no  drawing  from  the
 general  revenues  at  all.  We  could
 look  after  ourselves.  Even  when  we
 suffered  casualties  compensations  and
 other  things  had  to  be  given.  We  did
 not  look  to  the  Defence  or  other
 departments.  It  was  our  duty  to  see
 that  to  the  extent  we  could  do  we
 should  do  it  ourselves.  To  that  ex-
 tent  the  pressure  on  defence  and
 other  expenditure  would  be  lesa,
 That  is  ्  matter  really  for  satisfac-
 tion  for  all  of  us,  that  the  Railways
 could  do  that.

 Several  other  suggestions  have  been
 made.  My  hon.  friend,  Shrj  Samanta
 suggested,  why  not  have  a  consulta-
 tive  committee.  We  have  got  infor.
 mal  consultative  committees.  In  fact,
 there  are  eight.  The  zonal  commit-
 tees  are  informal  consultative  com-
 mittees,  While  other  ministries  have
 one,  I  have  to  face  eight  of  them
 separately.

 Shri  A.  8.  Satgal:  They  are  only
 for  the  eight  zones.

 Shri  S.  K.  Patll:  There  will  be  a
 ninth  committee  when  the  ninth  zone
 will  come  in.  It  ts  very  good,  Why
 should  not  people  take  interest  in  all
 these  committees?  There  is  nothing
 wrong  in  it.  I  can  quite  see  the

 of  what  my  hon.  friend mended  that  a  modest  beginni
 may  be  made  by  applying  the
 interest  on  the  balances  in  the
 Railway  Reserve  Fund  to  this
 purpose,  and  supplementing  this
 by  such  appropriation  from  Rail-
 way  Revenues  as  may  be  feasi-
 ble  depending  on  the  financial
 position  each  year.”
 I  can  refer  to  one  thing  just  to

 show  the  soundness  of  the  Railways.
 When  this  calamity  came  upon  us—
 I  am  talking  of  the  Chinese  aggres-
 sion  and,  later  on,  the  conflict  bet-
 ween  us  and  Pakistan  and  the  strain
 that  was  put  on  the  railway  system—
 if  the  Railways  was  not  a  sound
 concern  we  could  have  quite  under-
 stood  what  would  have  happened.
 Not  only  the  Railways  that

 2i69  (Al)  LSD—7
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 Shri  Samanta  has  suggested,  and
 even  supported  by  my  hon.  friend
 Shri  Saigaj  who  has  interrupted  me,
 that  there  is  not  one  committee  to
 think  about  the  policy  ctc.  I  shall

 ider  this  tion.  If  it  is  pos-
 sible,  if  the  interest  of  the  railways
 could  be  really  advanced  by  having
 such  a  committee,  surely  I  am  not
 coming  in  the  way  and  that  could  be
 made.  But  that  should  be  really
 useful,  and  from  that  stand-point  it
 would  be  very  carefully  considered.

 My.  hon.  friend,  Shri  Yashpal  Singh,
 a  very  great  friend,  who  always
 takes  a  very  practical  view  of  things
 —like  Bhishmachar  he  sleeps  on  |
 stone  slab,  on  gtee]  sheets  and  so  on
 and  go  forth—made  a  suggestion.
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 ‘Surely  he  does  not  recommend  it  for
 all  of  us.  If  that  were  so,  all  the
 comforts  that  the  railways  provide
 would  be  superfluous.  If  his  stan-
 dards  have  to  be  taken,  a  little  stone
 slab  would  have  been  all  right.  But,
 surely,  the  great  rigidity  of  life  that
 he  has  brought  upon  himself,  the
 discipline  with  which  he  lives,  is  a
 real  object  lesson  for  many.  I  am
 Teally  sorry  I  am  so  weak  that  I
 cannot  take  that  object  lesson  in  my
 life  and  sleep  on  a  stone  slab  or
 things  of  that  kind.  But  I  can  quite
 understand  what  he  means,  that  an
 attempt  should  be  made  to  extend
 those  facilities  to  a  larger  number  of
 people.  I  can  do  away  with  the
 saloons  etc.  But  they  do  not  cost
 much.  Their  cost  is  an  insignificant
 thing.  Money  spent  for  amenities  is
 not  spent  on  saloons.  Therefore,  if
 they  really  become  a  bugbear  and
 they  have  to  disappear,  the  same
 day  they  might  disappear.  Surely
 it  should  not  be  honestly  contended
 that  their  disappearance  is  going  to
 add  to  the  amenities,  is  going  to  pro-
 vide  substantial  amenities  to  any
 particular  section  of  the  community.

 Shri  Yashpal  Singh:  What
 air-conditioning?

 Shri  S.  K.  Patil:  There  has  been  8
 continuous  hue  and  cry  from  every-
 where  in  all  zonal  committees  that
 there  should  be  more  and  more  air-
 conditioning.  When  we  are  able  to
 have  our  own  compressors  and  we
 have  not  got  to  depend  upon  foreign
 exchange,  I  think  it  shall  be  our  duty
 to  have  air-conditioning  in  all  the
 classes.  A  section  of  the  third-class
 are  now  enjoying  that  facility.  If
 it  can  be  brought  to  the  ordinary
 third-class  it  should  be  done.  The
 idea  is  not  that  our  standards  should
 not  go  up.  The  idea  is  not  that  our
 standards  should  come  down  in  order
 that  we  are  one  with  the  people.  Our
 attempt  should  be  that  those  who  are
 down  below  should  be  brought  up,
 and  not  that  those  who  are  already
 up  should  go  down  altogether.  That
 is  not  the  intention.  That  should  not

 about
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 be  so.  I  do  not  think  that  his  idea
 is  to  bring  down  the  standard.  I  can
 quite  understand  his  anxiety  that
 more  and  more  amenities  should  be
 provided  to  the  poor  people.

 My  hon.  friend,  Shri  D.  C.  Sharma
 talked  about  teachers,  students  and
 voluntary  organisations.  These  are
 suggestions  that  would  be  borne  in
 mind.

 Sir,  I  have  nothing  more  to  add
 except  that  what  we  are  now  paying
 in  lieu  of  this  passenger  tax  will
 ultimately  benefit  the  States.  They
 are  benefiting  the  States.  Otherwise,
 if  it  is  left  to  the  States  to  have  any
 passenger  tax  that  they  like,  it  would
 be  such  a  drain  and  there  would  be
 no  co-ordination  at  all  in  this  busi-
 ness,  some  State  acting  in  a  particu-
 lar  way  and  another  in  another  way.
 It  is  precisely  for  that  reason,  in
 order  to  bring  about  uniformity,  that
 this  has  been  done.  When  the  States
 suggested  that  they  wanted  some
 more  money  to  meet  the  cost  of  the
 crossings,  bridges  etc.,  this  has  been
 provided  so  that  they  will  get  so
 Many  crores  more.  From  Rs.  12:5
 crores  we  have  gone  to  Rs.  16:25,
 crores.  This  will  be  reviewed  from
 time  to  time  every  five  years.  We
 have  been  examining  it  and  a  lot  of
 money  would  be  made  available  for
 that  purposes.

 Some  doubt  has  been  expressed  that
 the  States  may  not  spend  that  money
 for  that  purpose.  I  am  quite  sure
 that  the  States  have  been  co-operat-
 ing.  Even  without  this  money,  80
 far  as  manned  crossings  are  concern-
 ed,  there  was  an  identity  of  view
 between  the  States  and  the  Central
 Government  and  we  have  come  to
 some  kind  of  an  understanding  as  to
 how  this  difficulty  has  to  be  overcome.

 Therefore,  Sir,  I  am  very  glad  that
 the  House  has  given  the  reception
 that  this  resolution  deserves,  and  I
 suggest  that  this  resolution  regarding
 the  report  of  the  Convention  Com-
 mittee  be  passed  unanimously.
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 a 7 7  हफ्-वफुल्थइला;.  The  question

 “That  this  House  approves  the
 recommendations  contained  in  the
 Report  of  the  Committee  appoint- ed  ६0  review  the  rate  of  dividend
 which  is  at  present  payable  by the  Railway  Undertaking  to  Gene-
 ra]  Revenues  as  well  as  other
 ancillary  matters  in  connection with  the  Railway  Finance  vig-a-
 vis  the  General  Finance  which
 Wag  presented  to  Parliament  on 29th  November,  1965.”

 The  motion  was  adopted,

 4.57  brs.

 DELHI  HIGH  COURT  BILL
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Home  Affairs  ang  Minister  of Defence  Supplies  in  the  Ministry  of Defence  (Shri  Hath):  Sir,  I  beg  to move:  *

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 constitution  of  a  High  Court  for
 the  Union  territory  of  Delhi,  for
 the  extension  of  the  jurisdiction of  that  High  Court  to  the  Union
 territory  of  Himachal  Pradesh  and
 for  matters  connected  therewith, be  taken  into  consideration.”
 Sir,  under  the  present  arrangement, a  Circuit  Bench  of  the  Punjab  High Court  functions  in  Delhi  to  dea)  with

 the  High  Court  cases  arising  in  the
 Union  territory  of  Delhi  and  the  Delhi
 Administration  is  paying  to  the  Pun-
 jab  Government  the  actual  cost  of  the
 Circuit  Bench  in  Delhi,  and  it  has
 also  to  share  the  expenditure  on  the
 rent  of  the  building  etc.  [t  is  not  a
 question  of  money.  Really,  the  ques-
 tion  is  that  Delhi  is  now  expanding
 and  the  number  of  cases  ore  also
 increasing.  In  order  that  the  people
 of  Delhi  may  have  the  benefit  of
 having  a  separate  High  Court  this

 द  is  brought  forward.  Delhi  is
 8  growing  city.  With  the  Supreme
 Court  here,  because  the  advocates
 come  from  outside,  there  is  no  settled
 Bar  here.  A  High  Court  in  Delhi
 might  also  give  a  good  Bar.  The  Bar
 Association  of  India  has  made  a
 demand  that  there  should  be  a
 separate  court.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  Sir,  I  rise  to  a  point  of  order.
 I  am  sure  you  will  agree  that  when
 the  hon.  Minister  is  piloting  an  im-
 portant  measures  for  the  capital  of
 India  there  should  be  quorum  in  the
 House,

 Shri  Shinkre  (Marmagoa):  At  least
 Members  from  Delhi  ought  to  be  pre-
 sent  here.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  They  are
 protesting  against  the  Bill  or  what?

 Mr.  Deputy-Speaker;  The  bell  is
 being  rung.

 There  is  quorum  now.  The  hon.
 Minister  may  continue  his  speech.
 45  bra,

 Shri  Hathi:  On  that  consideration
 as  well  as  on  the  consideration  that
 there  should  be  separation  of  the
 executive  and  the  judiciary  and  that
 this  would  be  the  first  step  in  that
 direction,  this  Bill  is  being  brought
 before  thie  House.  After  all,  the
 judiciary  has  to  play  a  very  important
 role  and  an  independent  High  Court,
 which  will  have  control  over  the
 judiciary—the  magistrates  and  the
 judges—would  be  a  welcome  step.  I
 am  sure  the  House  will  welcome  this
 and  support  me  in  this  meusure.

 So  far  as  the  Union  territories  are
 concerned,  there  is  no  High  Court  yet
 in  any  Union  territory;  but  the  Con-
 stitution  does  provide  for  setting  up
 High  Courts.  Article  mw  specifically
 says:—

 “Parliament  may  by  law  con-
 stitute  a  High  Court  for  a  Union

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 territory  or  declare  any  court  in  perhaps  sometimes  be  argued  that
 any  such  territory  to  be  a  High Court  for  all  or  any  of  the  pur-
 poses  of  this  Constitution.”

 It  also  provides  that  for  consequential
 changes—

 “The  provisions  of  Chapter  V  of
 Part  VI  shall  apply  in  relation  to
 every  High  Court  referred  to  in
 clause  (l)  as  they  apply  in  rela-
 tion  to  a  High  Court  referred  to
 in  article  2]4  subject  to  such
 modifications  or  exceptions  as
 Parliament  may  by  law  provide.”

 In  this  Bill,  therefore,  88  the  House
 will  find,  out  of  2l  clauses,  clause  2
 deals  with  the  constitution  of  the  High
 Court,  clause  4  deals  with  these  modi-
 fications  which  would  be  necessary  in
 order  to  constitute  a  High  Court  for
 Delhi.  For  example,  there  is  no
 Governor  and  when  the  question  of
 appointment  of  the  Chief  Justice  of
 the  High  Court  or  of  the  judges  of
 the  High  Court  is  concerned,  it  is
 done  by  the  President  in  consultation
 with  the  Chief  Justice  and  the
 Governor  of  the  State.  That  word
 “Governor”  will  have  to  be  omitted
 and  that  is  provided  in  this  clause;
 but  here  we  are  not  substituting  the
 word  “Administritor"  because  the
 President  would  not  have  to  consult
 him  instead  of  the  Governor,

 Similarly,  modifications  are  being
 sought  in  articles  219,  225,  229  and
 230.  It  was  really  not  necessary  that
 any  modification  should  be  made  in
 article  230  because  there  is  already  a
 provision,  namely,—

 “Parliament  may  by  law  exterd
 the  jurisdiction  of  a  High  Court
 to,  or  exclude  the  jurisdiction  of
 a  High  Court  from,  any  Union
 territory."

 That  is,  the  jurisdiction  of  one  High
 Court  can  be  extended  to  another
 Union  territory;  but,  we  thoughl  that
 because  the  Constitution  only  deals
 with  the  High  Courts  of  States,  it  may

 only  the  jurisdiction  of  a  High  Court
 of  a  State  under  article  214  can
 either  be  excluded  from  or  extended
 to  a  Union  territory.  In  order  to
 remove  that  doubt  and  make  it
 absolutely  beyond  doubt,  modification
 of  this  article  also  is  sought  to  be
 made,

 Then,  clause  5  deals  with  the  juris-
 diction  of  the  High  Court  and  tucre
 it  is  provided  “ordinary  original  civil
 jurisdiction  in  every  suit  the  value  of
 which  exceeds  twenty-five  thousand
 rupees."  That  will  be  the  original
 civil  jurisdiction.  Then,  clauses  6  to
 9  are  only  procedural  and  practice
 provisions.

 In  clause  0  a  specific  provision  is
 sought  to  be  made  to  the  effect  that
 when  a  single  Judge  tries  a  suit  in
 exercise  of  the  original  jurisdiction
 vesting  in  the  High  Court,  an  appeal
 would  lie  to  the  Division  Bench.

 Then  Clause  17  is  another  import-
 ant  clause  where  it  is  said  that  the
 jurisdiction  will  also  extend  to  the
 Union  Territory  of  Himachal  Pradesh.
 That  is  an  important  provision.  Then
 Clauses  20  and  2l  are  about  the
 power  to  remove  certain  difficulties  if
 they  arise  and  power  to  adopt  laws—
 all  these  are  procedural  ones.  The
 important  Clauses  are  only  3,  4,  0
 and  in  In  order  to  see  that  the
 Himachal  Pradesh  people  do  not
 suffer  any  inconvenience  in  coming
 over  to  Delhi,  provision  can  also  be
 made  for  having  a  circuit  bench  for
 Himachal  Pradesh.  Therefore,  while
 keeping  in  view  the  importance  of
 having  a  separate  High  Court  for
 Delhi,  we  have  also  looked  to  the  fact
 that  people  in  Himachal  Pradesh  do
 not  suffer.  I  am  sure  that  the  pres.
 measure,  which  is  a  step  forward  in
 separating  the  Executive  from  the
 Judiciary  and  in  having  an  independ-
 ent  High  Court  for  Delhi  itself,  will
 be  welcomed.  J  move.
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 Pie
 Deputy-Speaker:  Motion  mov- ed:

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 constitution  of  a  High  Court  for
 the  Union  territory  of  Delhi,  for
 the  extension  of  the  jurisdiction
 of  that  High  Court  to  the  Union
 territory  of  Himachal  Pradesh  and
 for  matters  connected  therewith,
 be  taken  into  consideration.”
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  rise  on

 a  point  of  order.  You  will  please
 recollect—I  do  not  know  whether  you were  in  the  House  at  that  time;  Mr.
 Speaker  was  in  the  Chair—that  I  had
 raised  a  point  of  order,  which  he  held
 over  and  said  that  I  could  raise  it
 later.

 I  invite  your  attention  to  Rule  376,
 proviso  to  sub-rule  (2).  I  am  con-
 cerned  because  the  sudden  change
 without  notice  in  the  order  of  business
 has  handicapped  us  to  a  certain
 extent.  I  will  explain  to  you  as  to
 how  it  has  handicapped  us.  The  order
 paper  that  we  got  yesterday  put  the
 High  Court  Bill  low  down  in  the  lst
 after  the  Seeds  Bill  and  the  Foreign
 Marriages  Bil,  if  my  memory
 serves  Mme  aright.  This  morning  I
 was  taken  by  surprise,  when  I  noticed,
 that  the  Delhi  High  Court  Bill  had
 been  upgraded,  so  to  say,  and  had
 been  put  on  top  of  the  other  two,  We
 had  planned,  I  had  planned—I  will
 speak  for  myself—to  give  certain
 amendments  on  the  basis  of  what  we
 got  yesterday—the  order  paper  of
 yesterday.  But  when  I  saw  the  order
 paper  today,  I  was  aghast,  taken
 aback,  because  I  have  been  deprived
 of  the  opportunity  and  the  right,  if
 I  may  say  so,  to  table  amendments  to
 this  Bill.  That  is  number  one.

 Mr.  Deputy-Speaker:  There  is  one
 amendment  here.

 Shri  Hari  Vishno  Kamath:  That  is
 another  thing;  that  is  about  referring
 the  Bill  to  a  Select  Committee.  But
 there  is  an  amendment  to  one  of  the
 Clauses;  I  have  given  notice  this
 morning;  and  I  shall  take  it  up  when
 the  time  comes.
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 Atiother  matter  which  I  wanted  to

 raise  was  with  regard  to  arrangement
 of  business.  Yesterday,  you  will
 recall,  when  you  were  in  the  Chair,
 the  Centra!  Vigilance  Commiasion's
 report  was  taken  up,  discussed  and
 put  off.  I  do  not  know  whether  it
 will  be  taken  up  during  this  session.
 It  is  a  bad  precedent  that  it  should
 be  aken  half  way  through  and  left
 in  the  middle.  Therefore,  I  would
 request  you  to  discuss  with  the
 Speaker  and  the  Minister  of  Parlia-
 mentary  Affairs  and  the  Leader  of  the
 House,  a8  to  whether  they  want  to
 put  through  at  least  the  jpusiness
 which  we  got  this  morning  in  today's
 and  tomorrow's  order  papers;  this
 business  will  take  much  more  than
 the  time  at  our  disposal.  I  would,
 therefore,  suggest  that  the  House
 should  be  told  before  we  rise  today
 whether  we  will  sit  on  Saturday  be-
 cause  it  is  necessary,  if  you  want  to
 dispose  of  this  business—considera-
 tion  of  the  Central  Vigilance  Commis-
 sion's  report  ete.—to  sit  on  Saturday.
 If  you  want  to  push  it  to  the  next
 gession,  you  can  do  anything  you  like.
 There  must,  however,  be  some  sort
 of  method  in  their  madness,  some  sort
 of  planning.  This  has  been  a  trun-
 cated  business  but  if  you  want  to  push
 even  that  to  the  next  session,  it  will
 be  a  hopeless  affair.  I,  therefore,
 request  that  we  should  be  told  before
 5.00  p.m.  today  whether  this  business
 is  meant  to  be  transacted  in  this
 session  and  whether  the  House  will
 sit  on  Saturday.

 एक  मानो  सदस्य  :  मिनिस्टर  प्रौढ़
 पार्लियामेंटरी  प्रफेयर्स  को  बुलाना  पड़ेगा  ।

 श्री  हरि  विजय  कामत :  जी  हां,  मिनी-
 स्टर  खौफ  पार्लियामेंटरी  प्रफेयर्स  कों  बुलाना
 पड़ेगा  ।  वे  फौरन  यहां  पर  बुलाये  जायें।

 4  had  planned—but  I  find  after  the
 Minister's  speech  that  my  plan  has
 fallen  through—to  raise  this  point  of
 order  based  on  the  Constitution—
 Articles  2I4  and  230.  I  was  not  aware
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 —because  I  was  not  a  member  of  Par-
 liament  at  that  time—that  a  Union
 Territory  also  is  entitled  to  have  a
 High  Court  if  the  Parliament  so
 decides,  under  Act  34l.  I  am  glad that  Delhi  will  be  the  first  Union
 Territory  to  have  it.  I  do  not  know
 whether  the  Constitution  has  got  some
 such  disparate  Articles.  We  should
 take  separate  steps  to  make  them
 harmonious,  The  Deputy  Law  Minis-
 ter  must  take  notice  of  this  and  bring
 them  in  line  with  the  others.

 Shri  Hathl:  Not  for  the  purpose  of
 this  Bill?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath;  Not  now;
 later.  Articles  214,  230  and  24l  should
 be  brought  together;  at  jeast  Articles
 2i4  and  24]  should  be  put  together
 in  one  Article  and  not  in  two  Articles
 because  otherwise  we  lose  the  thread.
 I  would  suggest  that  the  Constitution
 may  be  amended  at  an  appropriate
 time;

 I  would  now  move:

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 constitution  of  a  High  Court  for
 the  Union  territory  of  Delhi.  for
 the  extension  of  the  jurisdiction
 of  that  High  Court  to  the  Union
 territory  of  Himachal  Pradesh
 and  for  matters  connected  there-
 with,  be  referred  to  a  Select  Com-
 mittee  isting  of  25  bers,
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 Singhvi;  Shrimati  Ramdulari
 Sinha;  Shri  Ram  Sewak  Yadav,
 and  Shri  Hari  Vishnu  Kamath,
 with  instructions  to  report  by  the
 first  day  of  the  next  session.”
 I  will  not  take  the  time  of  the

 House.  I  will  only  remind  the  Minis-
 ter,  the  Government,  the  House  and
 yourself  that  the  Delhi  Administration
 Bill  has  rightly  been  referred  to  a
 Joint  Committee,  a  Joint  Committee
 of  both  the  Houses  of  Parliament.  It
 was  a  big  measure,  but  as  regards  this
 Bill,  the  Minister,  in  his  speech,  has
 indicateg  how  certain  Articles,  certain
 provisions  in  the  Constitution

 Mr.  Deputy-Speaker:  Let  me  put
 the  motion  and  the  amendment  to  the
 House.  The  motion  and  the  amend-
 ment  are  now  before  the  Howse.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The  hon.
 Minister  has  indicated  in  the  course
 of  his  speech,  and  a  lucid  speech  at
 that,  that  certain  articles  of  the  Con-
 stitution  will  have  to  be  seen  in  8
 new  light,  so  to  say.  But  I  am  sorry
 to  note  that  the  time  allotted,  if  I  am
 informed  aright,  is  only  one  hour  for
 this  Bill,  That  is  what  I  am  told,
 and  T  am  saying  this  subject  to  cor-
 rection.  Allotting  one  hour  for  this
 Bill  sceking  to  create  a  very  important
 institution  in  a  Union  Territory  for
 the  first  time,  the  first  of  its  kind,  a

 namely;  Shri  S.  V.  Krishna-
 moorthy  Rao;  Dr.  M.  8.  Aney;
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad;  Shri
 Ramchandra  Vithal  Bade;  Shri  s.
 M.  Banerjee;  Chodhury  Brahm
 Perkash;  Shrimati  Renu  Chakra-
 vartty;  Shri  P.  R.  Chakraverti;
 Shri  N.  0.  Chatterjee;  Shri  N.
 Dandeker;  Shri  Shiv  Charan
 Gupta:  Shri  K.  Hanumanthaiya,
 Shri  Himmatsinhji;  Sardar  Kapur
 Singh;  Shri  Harish  Chandra
 Mathur;  Shri  Bakar  Ali  Mirza.
 Shri  Gulzarilal  Nanda;  Shri  Naval
 Prabhakar;  Shri  Shivram  Rango
 Rane;  Shrimati  Yashoda  Reddy;
 Shri  Sham  Nath;  Dr.  L.  M.

 Pp  institution  for  a  Union  Terri-
 tory,  and  expecting  the  House  and  the
 Parliament  of  the  country  to  dispose
 of  it  in  one  hour  will  be  atrocious,
 to  say  the  least.

 Shri  Shinkre:  Ridiculous.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  It  is  pre-
 posterous!

 No  doubt,  the  measure  is  welcome,
 and  we  hope  that  the  people  of  Delhi
 and  of  Himachal  Pradesh  will  take
 advantage  of  the  new  High  Court
 which  is  going  to  be  set  up.  I  do  not
 know,  but  I  am  told  that  some  other
 neighbouring  districts  would  also  like
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 to  take  advantage  of  it,  and  I  hope
 that  it  will  be  examined  by  the  Minis-
 try  and  by  the  Government.  The
 people  will  naturally  feel  a  sense  of
 gratification  at  this  institution  of
 the  High  Court  that  is  being  provided
 for  them  in  the  Union  Territory  of
 Delhi  and  the  extension  of  jis  juris-
 diction  to  Himachal  Pradesh.  But
 may  I  ask  the  hon.  Minister  whether
 he  really,  in  all  conscience,  thinks
 that  the  matters  which  he  has  referr-
 eq  to  in  the  course  of  his  speech  with
 regard  to  the  various  articles  of  the
 Constitution  are  such  that  the  House,
 with  the  quorum  bell  ringing  now  and
 then  and  with  this  atmosphere  that  is
 prevailing  at  the  fag  end  of  the  session
 —I  do  not  say  that  it  is  extraordinary,
 but  it  is  usual—is  in  a  mood  to  dis-
 cuss  and  finish  off  this  important  Bill
 in  one  hour?

 Shri  Kapur  Singh  (Ludhiana):
 is  only  joking.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  My  hon.
 friend  Shri  Kapur  Singh  has  made  a
 wise  observation,  u  pertinent  observa-
 tion.  He  says  that  the  hon.  Minister
 is  only  joking.  But  this  is  no  matter
 for  a  joke.  The  Delhi  High  Court  Bill
 is  a  serious  and  important  measure,
 and  Shri  Kapur  Singh  will  agree  with
 me  that  if  the  hon.  Minister  is  really

 He

 joking,  he  is  not  doing  the  right
 thing

 Shri  Kapur  Singh:  J  agree  with  the
 hon.  Member.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  would
 submit  that  he  should  not  do  so.

 Shri  Hathi:  I  only  meant  that  the
 Bill  was  not  controversial,

 Shri  Hari  Vishno  Kamath:  |  thought
 the  joke  was  non-controversial,  but  IT
 think  the  Bill  is  controversial.

 Shri  Hathl:  Otherwise,  most  of  the
 Membcrs  who  want  to  oppose  the  Bill
 would  have  been  here.

 Shri  Harl  Vishnu  Kamath:  The
 statement  made  by  the  hon.  Minister
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 is;  sSinewhat  reminiscent  of  the
 attitude  which  he  took  on  the  Judges
 (Inquiry)  Bill...

 Shri  Hathi:  I  was  not  there  at  all
 in  connection  with  that  Bill.

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Law  (Shri  Jaganatha  Rao):  I
 was  there.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Anyhow,
 one  of  the  two  Ministers  was  there.
 After  all,  it  is  collective  responal-
 bility  or  joint  responsibility.

 He  resisted  the  proposal  for  refer-
 Ting  that  Bill  to  a  Select  Committee.
 But  the  entire  House  was  with  me
 at  that  time.  I  had  proposed  that,  that
 Bill  should  pe  referred  to  a  Select
 Commitiee.  Government  resisted  it
 till  the  last  minute  so  to  say;  it  was
 a  last-ditch  resistance,  so  to  say  until
 the  entire  House  came  down  upon
 them,  literally.  He,  then  took  time
 to  consider,  and  said  that  he  would
 tell  us  g¢he  next  day.  Government
 were  feeling  uncomfortable  here,  and
 the  entire  House  had  agreed  that  it
 should  go  to  a  Select  Committee;
 then,  of  course,  Government  had  no
 alternative,  and  they  went  even  one
 step  further,  and  rightly  I  accepted
 their  forward  step.  That  was  that
 they  wanted  to  refer  the  Bill  to  a
 Joint  Committee  of  both  the  Houses.

 In  the  case  of  this  Bill  too,  I  myself
 would  have  been  happy  to  refer  it
 to  a  Joint  Committee,  but  I  suppose
 this  is  a  financial  Bill  or  money  Bill
 coming  under  article  ]0(a)  to  (f)  of
 the  Constitution,  and,  therefore,  a
 Joint  Committee  of  both  the  House:
 is  ruled  out  for  this  BHI  It  ia  be-
 cause  of  that,  that  I  have  sought  to
 move  this  motion  for  reference  of  this
 Bill  to  a  Select  Committee.

 It  is  only  in  the  placid,  quiet,  sober,
 sedate  and  contented  atmosphere  of  a
 Select  Committee  or  a  Joint  Com-
 mittee  that  we  can  pay  adequate
 attention  to  meusures  of  this  nature.
 We  have  been  pleading—you.  Sir,  will
 also  recollect,  because  you  have  been
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 (Shri  Hari  Vishnu  Kamath]
 for  long  in  this  House  and  in  the other  House,  and  you  know,  Sir,  that
 we  have  been  pleading—for  umpteen years  or  many  years  (I  would  not  like
 to  use  the  word  ‘umpteen’  because  it
 may  be  ruled  as  unparliamentary,  but if  it  is  not  unparliamentary,  then  I
 would  say  ‘umpteen  years’)  that  Gov- ernment  should  as  a  matter  of  course, on  their  own  or  sou  motu  refer  all
 important  measures,  important  in
 public  interest,  whether  they  are  con-
 troversial  or  not,  all  Bills  in  the
 national  interest,  to  a  Select  Com-
 mittee  or  a  Joint  Committee.  That
 has  been  our  plea  during  all  these
 years.  But  Government  have  been
 shilly-shallying,  dilly-dallying  and
 ‘billy-ballying’  oved  this  issue.

 Delhi  High

 I  would,  therefore,  request  that  this
 Bill  should  go  before  a  Select  Com-
 mittee,  because  this  can  not  go  before
 a  Joint  Committee.  I  would  request
 the  House,  if  Government  are  allergic
 to  it  and  are  intransigent  over  this
 matter,  to  bring  sufficient  pressure  to
 bear  upon  them  so  that  this  Bill  also
 goes  before  a  Select  Committee  of  the
 House  and  ip  the  next  session  which
 is  a  long  session,  we  can  consider  it
 before  the  Demands  are  discussed  or
 after  the  Demands  are  disposed  of,  and
 not  in  one  hour  or  two  hours  as  fs
 proposed  now.

 If  Government  are  not  going  to
 accept  this  motion  of  mine,  let  the
 time  allotted  for  this  Bill  be  extended
 at  least  to  four  or  five  hours.  One
 hour  is  absolute)  in-
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 Shri  Hathi:  No.
 Mr.  Deputy-Speaker:  Then,  we  shall

 have  two  hours  for  this.
 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Bara Banki):  Three  hours,
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Let  us

 have  three  hours,  because  there  is  the
 stage  of  clause-by-clause  considera-
 tion  also,  Let  us  have  2  hours  for
 the  general  discussion  and  one  hour
 for  the  clauses.

 Shri  Shinkre:  Let  the  allotment  be
 2  hours,  but  if  the  debate  indicates
 real  interest  by  Members,  then  you can  extend  the  time.

 Mr,  Deputy-Speaker:  We  shall  have
 two  hours  for  the  time  being.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Let  us
 have  one  hour  for  the  clause-by-clause
 consideration.

 Shri  P.  K.  Deo  (Kalahandi):  That
 means  that  the  Seeds  Bill  will  not
 come  up  today?

 Shri  N,  C.  Chatterjee  (Burdwan):
 I  think  the  hon.  Minister  has  done
 well  in  sponsoring  this  measure.  I
 know  the  feeling  of  the  lawyers  in
 Delhi,  both  of  the  district  court  as
 also  of  the  Circuit  Bench  which  is
 functioning  here.  I  am  now  coming
 straight  from  the  Circuit  Court  and  I
 may  tell  the  hon.  Minister  and  you,
 Sir,  and  the  House  that  there  is  a  good
 deal  of  feeling  among  the  senior
 Members  of  the  Bar  Association  func-

 adequate,  and  it  will  be  an  outrage
 upon  the  House.

 tioning  in  the  Delhi  Circuit  Court  over
 the  fact  that  there  is  one  observation
 in  the  Statement  of  Objects  and
 R  which  has  offended  them I,  therefore,  move  and  nd  my

 motion  for  the  acceptance  of  the
 House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  No  time  has
 been  allotted  for  this  Bill.  Shall  we
 have  two  hours  for  this  Bill?  Are  the
 Government  accepting  the  motion  for
 reference  of  the  Bill  to  a  Select  Com-
 mittee?

 namely,  that  the  present  arrangement
 is  unsatisfactorily.  I  assured  them—of
 course,  I  had  no  mandate  from  the
 Minister  or  from  the  Government—
 that  that  meant  no  reflection  on  the
 judiciary  which  was  functioning  in  the
 Delhi  Circuit  Bench  or  on  the  Bar.

 There  were  three  Englishmen  4s-
 sociated  with  the  High  Courts  in  India.
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 One  was  Sir  Trevor  Harris.  You
 know,  Sir,  that  he  was  an  eminent
 judge  who  was  induced  by  both
 Pandit  Nehru  and  Sardar  Patel  to
 continue  to  function  as  Chief  Justice
 of  Calcutta  after  India  became  inde-
 pendent  and  he  continued  to  the
 great  advantage  of  the  High  Court,
 and  he  maintained  the  rule  of  law
 fearlessly  in  my  High  Court.  I  had
 the  privilege  to  work  with  him,  and  I
 can  pay  a  tribute  to  that  gentleman's
 forensic  and  juridical  ability.  The
 next  one  was  Mr.  Justice  Mootham,
 who  was  the  Chief  Justice  of  the
 Allahabad  High  Court.  The  last  in
 the  series  is  Mr.  Justice  Falshaw,  who
 is  now  the  Chief  Justice  of  Punjab
 High  Court.  I  am  quite  sure  that
 there  is  no  reflection  on  the  judiciary
 now  functioning  in  the  Circuit  Bench
 here.

 Shri  Hathi:  Not  in  the  least.  I  may
 say  that  straightway.

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  I  am  quite
 convinced  that  there  was  no  such  feel-
 ing,  but  I  m  very  happy  that  it  has
 come  out  from  the  horse’s  mouth  and
 that  will  satisfy  all  people,

 Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Not  the
 horse's  mouth,  but  ‘Hathi's’  mouth.

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  I  know  the
 importance  of  Shri  Hathi  and  so  I
 would  not  use  that  language.

 I  must  say  that  we  are  all  com-
 mitteq  to  the  rule  of  law.  That  is
 the  very  basic  foundation  of  our  Con-
 stitution.  The  rule  of  law  will  be
 administered  in  this  part  of  the  coun-
 try  if  we  have  a  properly  equipped
 High  Court  here.

 I  re  ber  I  was  appearing  in  the
 Delhi  Circuit  Court,  when  the
 Attorney-General  was  appearing
 against  me,  and  we  had  to  open  out
 some  maps;  the  room  was  so  small
 that  the  map  hit  the  judge,  and  we
 were  likely  to  be  hauled  up  for  con-
 tempt  of  court.  The  arrangements
 really  were  very  unsatisfactory,  but
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 that  is  not  om  the  juridical  point  of
 view  but’from  the  other  point  of  view.

 What  I  am  pleading  for  is  not  in
 any  spirit  of  obstruction  but  in  a
 spirit  of  co-operation.  I  am  support-
 ing  Shri  Kamath,  because  I  want  this
 High  Court  to  be  given  as  much  power
 and  as  much  jurisdiction  as  possible
 and  to  be  a  properly  equipped  High
 Court.

 The  Circutt  Bench  of  the  High
 Court  which  is  now  functioning  is  not
 at  all  inferior  to  any  other  High  Court
 in  India.  '  have  hed  the  privilege  to
 know  some  of  the  High  Courts  and
 their  standards  of  juridical  and
 forensic  work  and  also  those  of  the
 Bar,  and  they  have  been  quite  satis-
 factory  and  up  to  the  mark.

 But  what  I  am  thinking  is  this.  7
 am  appealing  to  the  Minister  also  to
 take  into  consideration  the  future  of
 the  Punjab  State.  Punjab  is  itself  in
 the  melting  pot.  We  do  not  know
 what  wil]  happen.  I  am  not  here  a
 protagonist  of  either  side,  either  for
 Punjabi  Suba  or  against  it.  But  you
 know  that  a  demand  has  been  made;
 some  leaders  of  the  Congress  and
 some  leaders  of  other  parties  have
 strongly  opposed  it;  some  are  in
 favour  of  it;  great  leaders  like  Sant
 Fateh  Singh  and  Master  Tara  Singh
 are  strongly  pleading  for  the  creation
 of  a  linguistic  state  called  Punjabi
 Suba.  If  that  happens,  there  is  bound
 to  be  Hariana,  and  it  will  be  necessary
 to  place  Hariana  under  this  proposed
 High  Court.  Everyone  is  anxious  that
 a  quick  decision  should  be  taken.  All
 that  I  am  saying  is  that  a  man  from
 Rohtak  of  a  Man  from  Gurgaon  does
 not  want  to  go  to  Chandigarh  if  he
 has  go  a  full  equipped  High  Court
 next  door.  It  will,  to  some  extent,  be
 fantastic  to  ask  citizens  who  hove  now
 got  the  right  to  go  to  the  High  Court
 for  the  vindication  of  fundamental
 rights  to  take  a  long  detour  to  Chandi-
 garh  when  they  have  got  to  pass
 through  Delhi  where  there  is  a  fully
 equippeq  High  Court.

 Therefore,  I  am  suggesting  that  the
 Bill  be  sent  to  a  Select  Committee.
 Shri  Kamath  has  suggested  it.  He  has
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 (Shri  N.  C.  Chatterjee]
 fixed  a  time-limit.  Do  not  allow  it
 to  be  extended.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  First  day
 of  the  next  session.

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  In  the  mean-
 time,  we  shal]  know  the  fate  and  the
 contour  of  the  Punjabi  Suba  or  the
 Punjabi  State.  We  shall  know  where
 we  stand  and  acconiingly  we  adjust
 the  territorial  contour  of  thig  Delhi.
 High  Court.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Heavens
 won't  fall  by  that  time.

 Shri  N.  C.  Chatterjee:  I  do  not
 think  there  will  be  any  difficulty  in
 just  waiting  till  the  commencement  of
 the  next  session.  I  think  jt  will  be
 desirable;  it  will  be  good  for  the  Liti-
 gants.

 You  know  there  is  a  good  deal  of
 congestion  in  that  High  Court,  a  good
 deal  of  congestion  because  of  one
 judgment.  You  may  remember,  as  a
 man  of  law,  that  Mr.  Justice  Patanjali
 Shastri  declared  in  the  leading  case
 of  Election  Commissioner  wv.  Saka
 Venkata  Rao,  that  all  election  cases
 in  which  the  Union  of  India  is  a  party
 must  be  heard  in  Delhi.  The  Election
 Commissioner  issued  an  order  only  in
 respect  of  a  Madras  election.  He  went
 down  to  Madras  himself  and  said,  7
 will  pass  some  order’,  which  was
 being  challenged.  But  the  Supreme
 Court  said,  “You  cannot  have  a  writ
 filed  in  the  Madras  High  Court;  You
 must  come  up  to  Delhi’.  It  was  argued
 very  strenuously  by  Shri  Mohan
 Kumaramangalam  that  it  is  really  a
 travesty  of  the  fundamental  right
 given  to  our  citizens  under  art.  32.
 We  have  not  merely  given  them
 fundamental  rights,  but,  we  have
 given  them  a  remedial  right  to  go  to
 the  Supreme  Court  for  the  vindica-
 tion  of  the  fundamental  rights.  We
 have  made  a  conscious  departure  from
 all  other  constitutions  in  the  world
 and  we  have  made  that  remedial  right
 a  fundamental  right.
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 That  is  why  Chief  Justice  Patanjali
 Shastri  Said  that  that  is  a  fundamental
 right,  but  that  must  be  vindicated  in the  Delhi  Court.  You  cannot  file  any writ  petition  in  any  High  Court  in
 India.  The  result  has  ‘been  that
 hundreds  possibly  thousands,  of  writ
 Petitions  had  to  be  filed  here  and
 many  of  them  are  still  pending
 adjudication,  blocking  the  normal
 work.

 Now,  to  some  extent,  the  mischief
 has  been  redressed.  But  still  there
 is  a  lot  to  be  done.  I  am  pleading  for
 the  early  establishment  of  a  properly
 equipped  High  Court.  I  hope  there
 will  be  no  provincial  or  parochial  con-
 siderations  entering  in  the  recruit-
 ment  of  the  Judges,  that  it  will  be
 only  motivated  by  the  highest  con-
 siderations  of  merit,  judicial  integrity
 and  probity,  and  that  would  be  a
 successful  venture.

 I  am  pleading  not  for  Delhi;  I  am
 pleading  for  a  practical,  pragmatic
 approach  so  that  this  thing  may  be
 put  on  a  proper  pedestal.

 Shri  Kapur  Singh;  May  a  first  of
 all,  support  the  proposal  made  by
 Shri  Kamath  for  referring  this  Bill  to
 a  Select  Committee  instead  of  being
 considered  straight  on,  88  is  now  pro-
 posed?

 Shri  Hathi  has  saig  that  this  Bill
 is  not  being  referred  to  a  Select  Com-
 mittee  because  it  is  non-controversial.
 After  a  perusal  of  the  statement  of
 objects  and  reasons,  it  does  not  appear
 to  be  so  obvious  that  the  Bill  is
 altogether  non-controversial  As  far
 as  I  can  see  or  as  far  as  one  can  read
 out  of  the  statement  of  objects  and
 reasons,  four  reasons  are  given  ag  to
 why  a  separate  High  Court  should  be
 set  up  for  Delhi  One  of  these  is
 that  the  population  of  Delhi  is
 increasing.  The  other  is  that  the
 work  in  Delhi  is  also  increasing.  The
 third  is  that  it  will  facilitate  separa-
 tion  of  the  judiciary  from  the  execu-
 tive.  These  three  reasons  are  far
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 from  convincing.  Even  if  there  is  no
 separate  High  Court  for  Delhi,  it
 should  not  be  a  hindrance  or  a  bar
 to  the  separation  of  the  judicial  from
 the  executive  functions  under  the
 Present  arrangement.  With  regard  to
 increased  work  and  the  increase  in
 Population,  it  is  an  argument  for
 increasing  the  strength  of  the  Punjab
 High  Court  and  not  an  argument  for
 constituting  a  separate  High  Court  for
 Delhi.

 But  there  is  a  fourth  reason  which
 may  have  weighed  with  Government
 in  coming  forwarg  with  this  Bill,  It
 is  stated  in  the  statement  of  objects
 and  r  it  is  proposeg  to  have
 a  separate  High  Court  for  this  reason,
 it  is  proposed  to  have  a  separate  High
 Court  for  this  reason,  it  is  proposed
 to  have  a  separate  High  Court  for
 thia  reason,  and  for  other  reasons.
 As  far  as  the  other  reasons  are  con-
 cerned,  they  can  only  be  of  a  non-
 judicial  and  political  nature,  If  one
 can  hazard  a  guess,  perhaps,  the  other
 reasons  relates  to  a  type  of  work
 which  the  Supreme  Court  Judges  and
 the  Circuit  Bench  Judges  of  the
 Punjab  High  Court  have  to  do  here.
 That  work  sometimes  relates  to  the
 executive  actions  of  the  Government
 of  India  itsclf—and  by  way  of  writ
 petitions  it  comes  up  before  the  Cir-
 cuit  Bench.  If  it  is  for  that  reason,
 a  non-judicial  ang  political  reason,
 that  a  separate  High  Court  is  desir-
 able  for  Delhi,  this  is  a  question  which
 requires  very  calm  consideration  and
 it  should  not  be  hustled  through,  as  it
 is  proposeq  to  be  done.

 With  these  words,  I  support
 motion  moved  by  Shri  Kamath.

 the

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Yadev.

 Shri  Shinkre:  On  a  point  of  order.
 Did  I  not  catch  your  eye  now  or
 before?

 Mr,  Deputy-Speaker:  My  eye  can
 catch  only  one  Member.

 Shri  Shinkre:  I  stood  up  more  than
 twice.  I  have  no  objection  to  allow
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 Shri  Yadav  to  spllak,  but  I  should  also
 be  called.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 One  by  one  I  am  calling.

 at  रामसेवक  यादव  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  यह  जो  दिल्ली  में  उच्च  न्यायालय
 स्थापित  करने  का  विधायक  पाया  है,  इसका
 में  इस  माने  में  स्वागत  करता  हूं  कि  जो  राज
 मौजूदा  सकी  बैच  दिल्ली  में  है  भौर  जो  पंजाब
 उच्च  न्यायालय  के  मातहत  है,  उसको  हटा  कर
 दिल्ली  में  उच्च  न्यायालय  स्थापित  कर  देने
 से  यहां  लोगों  को  सहूलियत  मिलेगी  1  लेकिन
 इसके  साथ-साथ  मैं  माननीय  कामत  जी  के
 संशोधन  का  भी  समर्थन  करता  हूं  जिस  में
 उन्होंने  यह  मांग  की  हैं  कि  इस  विधायक  को
 प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  कर  दिया  जाए  t

 अभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इस
 विधेयक  के  उद्देश्यों  का  उल्लेख  करते  हुए
 यह  कहा  है  कि  हुए  का  एक  उद्देश्य  यह  है  कि
 उच्च  न्यायालय  यदि  यहां  कायम  हो  जायगा
 तो  य  जो  प्रशासनिक  लोग  हैं,  उनके  हाथ
 से  स्थान  विभाग  का  जो  काम  हैं  वह  चला  जाएगा
 शोर  एक  माने  में  न्याय  प्लोर  कार्यकारिणी
 के  बीच  में  जो  रिश्ता  कायम  हैं  वह  खत्म  हो
 जाएगा,  उसका  अलगाव  हो  जाएगा  ।  लेकिन
 मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  यह  जो  मौजूदा
 विधेयक  है  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर
 ही,  जैसे  ही  यहां  पर  उच्च  न्यायालय  स्थापित
 हो  जाएगा  वैसे  ही  कैसे  यहां  पर  एग्जैक्टिव
 के  जो  लोग  हैं धौर  जिन  को  न्याय  विभाग
 के  प्राधिकार  भी  मिले  हुए  हैं,  वे  समाप्त  हो
 जायेगें  t  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  जब
 उत्तर  दें  तो  इस  बात  की  भी  सफाई  करें  V
 ara  जितनी  चर्चा  चलती  है  कि  हम  न्याय
 विभाग  को  प्रशासनिक  विभाग  से  प्रति  करना
 चाहते  हैं,  उसके  संदर्भ  में  प्रगर  सभी  राज्यों
 की  स्थिति  को  प्राय  देखें  तो  प्रतीकों  पता  चलेगा
 कि  चाहे  ज्यूडिशियल  मजिस्ट्रेट  हों  था  डिप्टी
 कलेक्टर  हों  या  कलेक्टर  हों,  सभी  को  कुछ
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 [श्री  रामसेवक  यादव]
 न  कुछ  न्यायालय  के  भी  भ्र धि कार  प्राप्त  हैं  बौर
 साथ  साथ  प्रशासनिक  काम  भी  रहते  हैं  कौर
 जब  कभी  भी  प्रशासनिक  मामलों  का  सवाल
 कराता  है  उनका  दृष्टिकोण  धूमिल  हो  जाता  है
 चाहे वह  हाई  कोर्ट  के मातहत  ही  क्यों  न  हों  ।
 इसलिए  झगर  कप  सही  मानों  में  प्रशासन  औैर
 न्याय  दोनों  को  बगल  अलग  करना  चाहते  हैं
 तो  न्याय  विभाग  के  किसी  भी  प्राप्ति
 को  शाप  प्रशासन  का  काम  सुपुर्द  न  करें,  केवल
 न्याय  विभाग  का  काम  ही  उसके  पास  होना
 चाहिए  ।

 तभी  परसों  यहां  पर  एक  दिल्ली  प्रशासन
 विधेयक  पेश  हुआ  है  ।  उसको  एक  प्रवर
 समिति  के  सुपुर्द  किया  गया  हैं  ।  उसमें  भी
 यह  चर्चा  चली  थी  शौर  यह  मांग की  जा
 रही  थी  कि  दिल्ली  के  लिए  एक  जिम्मेदार
 प्रशासन  होना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री
 महोदय  ने  तब  यह  तर्क  दिया  था  कि  उसकी
 ग्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  जो  तर्क  माननीय
 मंत्री  महोदय  ने  यहां  पर  उच्च  न्यायालय
 की  स्थापना  का  दिया  कि  दिल्ली  की  झ्राबादी
 बढ़  रही  है,  मुकदमेबाजी  बढ़  रही  है,  उन्ही
 चीजों  को  कौर  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान
 में  रक्खा  जाये।  झगर  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 की  दलील  को  ही  इस्तेमाल  करूं  तो  जहां  राज
 मंत्री  महोदय  एक  ओर  दिल्ली  की  प्रावश्यकता
 को  महसूस  करते  हुए  अलग  न्यायालय  देने
 की  बात  सोच  रह  हैं  वहां  उन  को  चाहिये  कि
 दिल्ली  के  लिपे  एक  जिम्मेदार  प्रशासन  भी  दें,
 क्योंकि  उन  के  तक॑  से  ही  यह  सिद्ध  हो  जाता
 है  कि  इसकी  प्रायश्यकता  हू  ny  मैं  राज  इस
 लिये  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोगों  के  मन  में
 हुंकारें  हैं  .  जब  एक  तरफ  एस  न्यायालय
 को  कायम  करने  के  लिये  दिल्ली  की  आबादी
 का  तक  था  तब  दूसरी  तरफ  यह  देखा  जाता
 है  कि  दूसरे  मामलात  में  दूसरा  तर्क  दिया
 जाता  है  |  इन  सब  बातों  से  जब  अलग
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 प्रशासन  या  अलग  सरकार  बनाने  की  बात
 कही  जाती  है  तो  लोगों  के  मन  में  यह  भ्रम
 होता  है  कि  पता  नहीं  कौन  चीफ  जस्टिस  बने  या
 कौन  हाई  कोर्ट  के  जज  बने,  इस  में  किन्हीं  शौर
 से  मांग  रखने  की  बात  हो  सकती  है  ।  लोग

 सोचते  हैं  कि  कहीं  ऐसी  बू  तो  इसमें  नहीं  प्रति
 है  ny  मैं  चाहूंगा  कि  इस  तरह  के  सुधार  इस
 में  जाने  चाहियें  जिस  से  कि  यह  सब  बातें  इस
 में  नहों  ।

 मैं  एक  दूसरी  बात  भी  उठाना  चाहता
 हूं  ।  यह  भ्रच्छी  बात  है  कि  न्यायालय  कायम
 हो  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  मैं  यह  चाहता  हूं
 कि  हम  देश  में  ऐसी  व्यवस्था  करें  कानून  के
 जरिये  भ्र ौर  व्यवहार  के  जरिये  कि  जो  न्यायालय
 हों  वह  बिल्कुल  ही  निष्पक्ष  हों  ।  वह  निष्पक्ष  हो
 कर  अपने  फैसले  क  लेकिन  यह  तभी  होगा
 जब  हम  लोग  न्यायालयों  की  इज्जत  करेंगे  ।
 न्यायालयों  का  सम्मान  करेंगे  1  मैं  श्राप  का
 ध्यान  खींचूँ  कि  जब लखनऊ  विधान  सभा  के
 प्रश्न  को  लेकर  उच्च  न्यायालय  के  खिलाफ
 वहां  पर  भ्रनुशासन  भंग  का  प्रश्न  भाया  कौर
 सर्वोच्च  न्यायालय  के  सुपुर्दे  किया  गया  राय
 जिनके  के  लिपे,  तब  इसी  सदन  की  प्रतिक्रिया
 यह  थी  कि  स्थानीय  शौर  कानून  बनाने
 का  जो  भाग  यह  सदन  है,  उस  के  प्राधिकारों
 को  ले  कर  कोई  बड़ी  चीज  खड़ी  हो  गई।
 इस  लिपे  मैं  चाहता  हूं  कि  न्यायालय  तो  बने,
 लेकिन  साथ  साथ  हम  उस  न्यायालय  की  इज्जत
 भी  करें,  प्रौढ़  मैं  मिसाल  के  तौर  पर  दूसरी  बात
 भी  कहूं,  भी  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  के
 उपकुलपति  के  सवाल  को  लेकर  इलाहाबाद
 उच्च न्यायालय  के  सामने  यह  सिसला  गया  ।
 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  फैसला  दिया
 कि  वहां  के  उपकुलपति  की  नियुक्ति  भ्र वेधा-
 निक.  थी,  गैरकानूनी  थी  ।  श्व  इस  फैसले
 की  इज्जत  करने  के  बजाय  जो  एग्जीक्यूटिव
 हूँ,  जो  प्रशासन  है,  वहां  की  जो  सरकार  है,
 उसने  एक  दूसरा  प्र ध्या देश  जारी  करके
 इस  गैरकानूनी  काम  को  कानूनी  करार  दिया  ।
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 जो  गरकानूती  काम  था  वह  ठीक  से  कानूनी
 भी  नहीं  क्‍योंकि  कानून  की  हैसोयत  से  जो
 अध्यादेश  जारी  हुमा,  जिस  में  इस  बात  की
 कोशिश  की  गई  कि  जो  वहां  के  उपकुलपति
 हैं  उन्हें  कानून  के  झन्त्गंत  रोहदा  दिया  जापे,
 वह  गलत  था  ।  कानून  की  हैसियत  से  जो
 वहां  का  उच्च  न्यायालय  है  उस  के  मुख्य
 न्यायाधीश  ने  सपनो  नियुक्ति  उस  कमेटी  में  की
 जो  उपकुलपति  का  चुनाव  करती  है  ।  यह
 बह  नहीं  कर  सकते  थ  ।  जब  तक  प्रध्यादेश
 में,  कानून  में  इस  चीज  को  हटाने  की  व्यवस्था
 न  हो  तब  तक  उपकुलपति  की  नामजदगी  को
 अ्रध्यादेश  के  द्वारा  वैध  करना  अनुचित  था  |

 35.43  hrs.

 [Mx.  Speaker  in  the  Chair]

 इस  लिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  न्याय-
 लप  बने,  लेकिन  यदि  हक  न्यायालय  की  इज्जत
 हम  नहीं  करते  हैं  तो  उस  का  कोई  बहुत  बड़ा
 लाभ  नहीं  होगा  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इन  सारी
 जातों  को  ध्यान  में  रख  कर  हम  कोई  काम  करें  1

 Shri  Himatsingka  (Godda):  I  sup-
 port  the  Bill  that  has  been  introduced
 in  the  House.  The  Bill  is  a  very
 simple  one,  for  the  establishment  of
 a  High  Court  for  the  Union  Territory
 of  Delhi.  I  do  not  think  that  it  is  at
 all  necessary  that  it  should  be  referred
 to  any  Select  Committee.  After  all,  the
 provisions  are  very  simple,  and  I  feel
 that  it  is  not  necessary.

 While  we  are  discussing  this  Bill,  I
 feel  that  the  conditions  of  service  of
 Judges  need  very  early  consideration.
 What  is  happening  at  present  is  that
 you  do  not  get  the  proper  kind  of
 persons  to  accept  this  high  post  of  a
 Judge.  Previously  you  would  never
 hear  of  any  case  of  anybody  having
 been  offered  a  judgeship  refusing  the
 same,  but  now  a  number  of  advocates
 who  are  offered  and  invited  to  be
 Judges  do  not  find  H  possible  to
 accept  it,  and  the  reason  is  obvious.
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 When  the  Courts  were  estab-
 lished,  the  salary  of  a  Judge  was  fix-
 ed  at  Rs.  4000,  and  there  was  no

 tax.  Sul bseq  rt]. a  y,  even  up to  1939,  the  income-tax  was  very  low. But  now  the  income-tax  is  so  high that  no  one  having  any  good  practice

 tien
 all  willing  to  come  and  join  the

 High  Court.  Therefore,  I  feel  that
 the  conditions  of  service  shoulg  be
 such  that  they  may  attract  proper
 Persons  so  that  the  disposal  of  cases
 may  be  quick  and  they  do  not  become
 costlier.  From  my  personal  experi- ence  I  can  say  that  cases  which  used
 to  take  about  two  hours  or  three  hours
 before  take  more  than  a  week  and
 this  is  the  case  with  at  least  one  High
 Court  that  I  know  of;  I  am  tolg  it  is
 so  in  other  places  also,  The  result
 ig  that  litigation  has  become  more
 expensive.  Similarly,  I  think  their
 pension  should  also  be  raised  so  that
 they  will  not  have  to  do  something
 after  they  retire  as  judges.  It  does
 not  appear  to  be  very  suitable  for
 a  High  Court  judge  to  seek  employ-
 ment  after  retiroment.  So,  it  is  neces-
 sary  tha,  their  conditions  of  service
 should  be  examined  and  made  suitable.
 Only  then  you  can  have  proper
 persons  to  administer  justice.  If  the
 standard  of  justice  deteriorates,  it  will
 be  a  very  bad  day  for  the  country.
 The  courts  command  very  great  res-
 pect  in  this  country  and  it  will  be  a
 very  sad  day  if  the  standard  deterio-
 rates.  So,  it  needs  the  consideration
 of  government.  The  salaries  should
 be  raised  or  some  other  advantage
 should  ba  given  so  that  proper
 persons  may  be  selected.

 Shri  U,  M.  Trivedi  (Mandsaur):  Mr.
 Speaker,  it  is  a  matter  of  pleasure  for
 one  to  be  able  to  take  part  in  this
 debate.  I  welcome  this  Bill.  After
 all  wiedom  has  dawned  upon  the  gov-
 ernment  to  re-establish  the  system  of
 ordinary  original  civil  jurisdiction  of
 the  High  Court.  This  has  somehow
 or  the  other  fallen  in  auch  disrepute
 and  in  Bombay  the  powers  of  the
 Bombay  High  Court  have  been  taken
 away  by  the  provisions  of  the  Civil
 Courts  Act.  As  I  said,  I  welcome  the
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 [Shri  U.  M.  Trivedi.]
 establishment  of  a  High  Court  which
 ig  long  overdue  in  the  capital  city  of
 this  great  country.

 I  cannot  understand  for  a  moment
 how  the  same  attention  has  not  been
 paid  in  framing  this  Bill  as  has  been
 Paid  letters  patent  in  framing  the
 letters  patent  of  the  various  High
 Courts,  of  the  charter  of  the  several
 old  presidency  High  Courts.  Dubious
 provisions  have  been  made  about
 appellate  jurisdiction  to  be  exercised
 by  a  single  judge;  that  is  put  in  by
 implication  ang  not  by  the  provision
 of  law.  I  am  afraid  that  it  is  going
 to  create  troubles.  I  also  find  thet
 no  provision  has  been  made  for  testa-
 mentary  jurisdiction  which  is  very
 essential,  especially  so  when  the
 original  civil  jurisdiction  has  been
 granted.  The  district  judge  ought  to
 have  been  divested  of  that  jurisdic-
 tion

 Mr.  Speaker:  Some  other  talk  has
 been  interrupting  the  proceedings  for
 the  last  few  minutes.  I  am  waiting
 but  it  is  not  subsiding.

 Shri  Yashpal  Singh
 Senior  Members  do  so
 ruptions)

 (Kairane):
 (Inter-

 Shri  U.  M,  Trivedi:  No  provision  to
 that  effect  about  the  testamentary
 jurisdiction  has  been  made.  Then
 again,  although  original  civil  jurisdic-
 tion  has  been  given  for  sums  more
 than  Rs.  25,000  suits,  yet  there  is  no
 provision  for  transfer  of  the  business
 that  will  be  pending  in  the  district
 courts.  I  therefore  say  that  there  is
 some  substance  in  the  suggestion  made
 by  my  hon,  friend  Shri  Kamath;  aa
 usual,  he  is  the  one  man  who  applies
 his  mind  more  towards  legislative
 measures  than  many  others  do.  It  is
 a  goog  thing  that  we  have  at  least
 one  man  amongst  us  who  does  that.

 Shri  P.  K.  Deo:  He  is  from  Madhya
 Pradesh  too.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  That  is  certain-
 ly  a  credit  to  me.  I  find  that  this
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 reference  to  the  Select  Committee,
 therefore,  becomes  necessary.  Of
 course,  the  Government,  if  it  wants
 to  get  through  this  Bill  in  a  hurry,
 may  do  so,  but  then  the  whole  diffi-
 culty  will  be  that  for  all  times  to  come
 jurisdictional  matters  will  crop  up and  create  qifficulties,

 One  more  thing  which  I  would
 Suggest  and  on  which  I  strongly  feel
 nowadays  is  this.  Some  provision
 ought  to  be  under  existence  for  the
 exercise  of  the  appellate  jurisdiction
 of  the  high  court,  pointedly  in  view
 of  the  present  position—sections  96
 and  00  of  the  Civil  Procedure  Code
 —that  in  second  appeals,  the  high
 court  refuses  to  interfere,  generally,
 on  account  of  the  recent  position  of
 the  law  as  laid  down  by  the  Supreme
 Court  that  any  concurrent  finding  of
 fact  will  not  be  disturbed.  A  man
 pays  his  courts-fees—a  heavy  amount
 for  a  poor  man,—and  his  advocate  gets
 a  chance  of  standing  up  in  a  high
 court  like  the  Punjab  High  Court;  he
 hears  the  very  sweet  words  of  the
 high  court  judge—‘dismissed’,  and  goes
 out.  For  hearing  this  word  ‘dismissed’,
 he  need  not  be  made  to  pay  a  heavy
 fees.  Some  provisions  must  be  made
 that  for  the  purpose  of  preliminary
 hearings,  a  token  fees  may  be
 chargeq  ang  not  the  full  court-fees.
 lf  it  lay  in  my  hands,  I  would  go
 further  and  recommend  to  the  Gov-
 ernment  that  the  procedure  obtaining
 in  England  about  the  filing  of  suits
 and  registering  of  suits  must  also  be
 established  in  India  ang  that  court-
 fees  must  not  be  a  thing  which  may
 ‘be  considered  remunerative  for  the
 Government  but  that  it  should  be  a
 fixed  sum.

 In  very  recent  days,  there  is  a
 growing  tendency  among  the  various
 States  to  increase  the  court-fees;  the
 court-fees  have  been  increased
 abnormally.  In  the  Bombay  High
 Court,  where  for  a  suit  under  a  parti-
 cular  provision  of  the  charter  and
 under  section  3  of  the  Court-fees  Act,
 a  nominal  fee  of  Rs.  30  was  charged, for,  the  highest  amount  of  the  suit,
 now,  there  has  been  a  change;  28
 change  has  been  effected,  and  while
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 those  who  have  to  sue  for  Rs.  3  lakhs
 may  not  pay,  those  who  have  to  sue
 for  a  lakh  of  Rupees  or  Rs.  15,000  or
 Ra.  20,000  have  to  pay  a  very  heavy fee.  That  obtains  in  all  the  Stcles,
 and  slowly  they  have  veered  round
 the  view  that  the  subject  must  be
 fleeced  as  much  as  possible  and  the
 people  must  not  be  encouraged  in
 litigation  to  have  their  rights  estab-
 lished.  The  difficulty  arises  in  cases
 where  Government  officers  act  dis-
 honestly,  in  a  corrupt  way  and  in  a
 capricious  manner  and  so  act  as  to
 deprive  a  man,  who  has  entereg  into
 8  contract  with  the  Government,  of
 his  legitimate  ducs,  and  the  man  finds
 it  extremely  difficult  to  approach  a
 court,  because,  unless  and  until  he
 establishes  himsclf  as  a  pauper  and
 shows  to  the  satisfaction  of  the
 Tahsildar  concerned  that  he  is  a
 pauper,  he  will  rot  be  able  to
 approach  a  court  for  the  redress  that
 he  wants,  Under  these  circumstances,
 this  was  8  proper  time  when  a  pro-
 vision  could  have  been  embodied  in
 this  Bill;  this  is  a  new  Bill  which
 ought  to  have  all  the  various  con-
 comitants  necessary  for  the  purpose
 of  setting  up  a  corre’  picture  of  the
 administration  of  a  hi-'  court.  A  pro-
 vision  to  this  effect,  avout  the  exemp-
 tion  of  court-fees,  ought  to  have  been
 embodied  in  this  Bill.

 As  I  said  earlier,—anqd  I  reiterate  i!
 ना  the  provisions  must  be  studied,
 I  reiterate  it  90  that  it  may  be  noted
 by  the  hon,  Minister  who  is  in  charge of  this  measure:  that  all  the  provi-
 sions  must  be  studied  in  proper  pers-
 pective  and  in  relation  to  each  other.
 It  is  not  suffictent  to  ex'end  by  catch
 phrases  the  provisions  of  this  law  to
 the  Himachal  Pradesh  Territory  as  is
 done  in  this  case.  Let  there  be  a
 gencral  Letter  Patent  for  the  whole
 of  this  territory.  Also,  specification
 must  be  made  whether  or  not  parti-
 cular  laws  will  or  will  not  apply.
 Even  today  it  is  doubtful  whether  the
 Transfer  of  Property  Act  applies  to
 Delhi  or  not  and  it  creates  difficulty
 in  equitable  mortages.  Any  amount
 of  litigation  crops  up  in  Delhi  on
 account  of  this.  Sometimes  the  Pun-
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 jab  Acts  apply,  sometimes  the  UP
 Acts  sometimes  the  Delhi  Acts,  some-
 times  the  Bengal  Acts  and  sometimes
 the  Rajasthan  Act  Thus,  a  big
 hotchpotch  is  created.  It  would  have
 been  better  if  in  a  schedule  it  was
 put  down  that  these  shall  be  the  laws
 which  will  apply.  That  schedule
 must  be  complete.  I  do  commend  this
 Bill  for  the  purpose  of  being  referred
 to  a  Select  Committee  for  a  proper
 appreciation  of  the  variqus  aspects.

 हम  बाल्मीकी  (ऊर्जा):  अध्यक्ष  महोदय,
 में  इस  विधेयक  को  हृदय  से  स्वागत  करता
 हूं  ।  जो  कारण  इस  हाई  कोर्ट  को  स्थापित
 करने  के  दिये  गये  हैं  स्टेटमेंट  पाक  भावजेक्ट्स
 ऐंड  रिजर्व  में  बह  इस  प्रकार  हैं  :

 “The  volume  of  work  in  Delhi
 has  been  on  the  increase  and  is
 likely  to  increase  further.  Having
 regard  to  the  importance  of  Delhi,
 its  growing  population  and  other

 iderations,  it  is  proposed  to
 have  a  separate  High  Court  for
 Delhi.  This  would  also  facilitate
 the  implementation  of  the  scheme
 for  separation  of  the  judiciary
 from  the  executive  in  the  Union
 territory  of  Delhi.

 दिल्‍ली  की  बढ़ती  हुई  भावा दी  को  देखते
 हुए  पौर  यहां  पर  जिस  प्रकार  से  न्याय
 सुलभ  होना  चाहिए,  सता  ना  चाहिए
 उसकी  दृष्टि  से  भी  यह  प्राप्यक  है  कि
 यहां  पर  हाईकोर्ट  कायम  मिया.  जाय।  यहां
 बहुत  दिन  से  जनसाधारण  की  यह  उत्सुकता
 थी  कि  यहां  पर  सेपरेट  कौर  पूरी  शक्ति  वाला
 हाईकोर्ट  स्थापित  किया  जाय  ।  पंजाब  के
 हाईकोर्ट  के  प्रधान  जो  सकट  ब्रांच  यहां  पर
 काम  करती  है  उस  पर  काम  का  दबाव  धिक
 है  शौर  काम  बढ़ता  ही  जा  रहा  है।  यह
 बात  जरूर  देखने  की  है  कि  ब  भी  जो
 न्याय  है  वह  लोगों  को  सस्ते  ढंग  से  प्राप्त
 हो  जाता  हैं  या  नहीं  अरब  भी  मामूली
 लोगों  को  वकीलों  का  जहां  तक
 सम्बन्ध  है  या  प्राय  तरीके  से  न्याय  मिलने
 का  सम्बन्ध  है,  वह  उपाय  मिलता  नहीं  है  T
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 [श्री  बाल्मीकी]
 माननीय  मंत्री  जो  ने  जैसा  कहा  था  कि
 इसका  प्रभाव  बढ़ाते  हुए  यह  जरूरी  है  कौर
 यह  देखता  है  कि  न्यायपालिका  और  कार्स-
 पालिका  में  प्रकार  होना  चाहिए  श्लोक  इन
 पिछले  चन्द  वर्षों  के  प्रकार  उस  तरह  से
 न्यायपालिका  कौर  कार्यपालिका  को  अलग
 करने  के  लिए  कार्य  चल  रहा  है  शौर  उसका
 स्वागत  भी  किया  गया  है,  दिल्ली  के  अन्दर
 भी  इस  हाईकोर्ट  की  स्थापना  से  उसको  एक
 शक्ति  मिलेगी  |  लेकिन  फिर  भी  हम  देखें  कि
 न्यायपालिका  से  कार्यपालिका  से  अलग  करने
 के  बाद  भो  किस  प्रकार  से  साधारण  दृष्टि  से
 न्याय  प्राप्त  हो  सकता  है,  यह  देखने  की
 बात  है  1

 काम  का  दबाव  सो  भी  दृष्टि  से  श्राप
 देखें  दूसरे  हाईकोर्ट्स  पर  भी  भ्र धिक  है  शौर
 इस  के  ऊपर  भी  अधिक  दबाव  होगा  i  मैं
 किसी  और  दृष्टि  से  कटाक्ष  करूं  या  किसी
 प्रकार  का  दोषारोपण  करूं,  यह  मेरा  दृष्टिकोण
 नहीं  है  लेकिन  यह  बात  बिलकुल  साफ  है  कि
 राज  भी  नीचे  से  लेकर  ऊपर  तक  देखा  जाय
 तो  नीचे  की  जो  कचहरियां  हैं  चाहे  जजेस
 कोर्ट स  हों  या  कलेक्ट्रेट  हो,  वहां  पर  जो
 भष्टाचार  का  बोलबाला  है  वह  इस  तरह
 का  है  कि  उससे  गरीब  प्रदान  के,  मामूली
 आदमी  को  न्याय  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  है।
 जहां  तक  इस  हाईकोर्ट  की  स्थापना  का  सम्बन्ध
 है  यह  हाईकोर्ट  एक  ऐसा  होना  चाहिए  जो  कि
 भाषण  बन  सके  और  जिसका  एक  प्रादर्श
 दूसरों  के  लिए  स्थापित  हो  सके  ।
 6  hrs.

 जैसा  कि  वायदा  किया  गया  है  कि  देश
 के  इन्दर  बड़ती  हुई  मुकदमेबाजी  को  समाप्त
 किया  जायगा  लेकिन  इस  तरह  के  कानून
 बन  रहे  हैं,  देश  के  भगन्दर  पंचायती  राज  भी
 हो  गया  कौर  कुछ  उस  काम  को  ग्रामों  तक
 भी  फैला  दिया  गया  है  फिर  भी  पंचायतों
 कौर  देश  के  इन्दर  इन  चन्द  वर्षों  के  भीतर
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 देखा  जाय  तो  मुकदमेबाजी  कम  नहीं  हो
 रही  है,  बढ़  ही  रही  है  ।  मुकदमेबाजी  बढ़ने
 का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  कुछ  पेशेवर
 दलाल  या  बकील  मुकदमे  बढ़ाते  हैं,  उनको
 घटाने  के  लिए  सरकार  क्या  प्रयत्न  करती  है,
 यह  देखने  को  बात  है  |

 आमतौर  से  यह  देखा  जाता  है  कि
 हमारे  देश  के  प्रत् दर  प्रखर  एक  छोटे  से  ग्राम
 में  एक  वकील  पैदा  हो  जाय  तो  जहां  पहले
 10मुकदमें  लड़े  जाते  थे  वहां  बाद  में  ढाई  सौ

 मुकदमें  लड़ाये  जाने  लगते  हैं  '  मुकदमों  की
 संख्या  बढ़ती  चली  जाती  है।  वैसे  म॑  यह  चीज़
 साफ़  कर  दूं  कि  मैं  किसो  भी  प्रकार  ऐडवोकेट
 या  बकौल  के  विरोध  में  नहीं  हूं  लेकिन  यह
 बात  जरूर  है  कि  उनके  होने  से  मुकदमों  की
 संख्या  बढ़  जाती  है।  जैसे  कि  मैंने  भ्रष्टाचार
 की  तरफ़  इशारा  किया  है  में  यह  साफ़  तौर
 से  कहने  के  लिए  तैयार  हूं  कि  सारे  देश  के
 इन्दर  आज  भी  गरीब  गुरबा  लोगों  को,
 दयनीय  स्थिति  वालों  को,  न्याय  नहीं  मिलता
 है  प्रौढ़  न्याय  कब  भी  व्यापक  दृष्टि  स ेबलशा ली
 लोगों  को ही  प्राप्त  होता  है।  स्वामी  रामतीर्थ
 जी  ने  इस  बारे  में  जो  कहा  था  शरीर  जिसे  मैं
 समझता  हूं  कि  मैंने  पहले  भी  उदधृत  किया  है  प्रौढ़
 राज  पुनः  उनकी  बात  को  दुहराना  चाहता
 हैं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  जो  न्याय  है  वह
 गरीब  को  प्राप्त  नहीं  होता है  नौरतन  कानून
 ही  गरीब  के  लिये  है,  इसलिए  न्याय  की  ग्राम
 सारी  किताबें  समुद्र  में  फेंक  दी  जाय॑  तो  कुछ
 मछलियों  का  नुक़सान  हो  सकता  है  लेकिन
 इस  दृष्टि  से  यहां  हमारे  जनसाधारण  का
 नुकसान  नहीं  हता  है  '  इस  ओर  माननीय
 मंत्री  का  ध्यान  झ्राकपित  करते  हुए  कहना
 चाहता  हूं  कि  उन्हें  कोई  ऐसा  यत्न  करना
 चाहिए  जिससे  एक  मामूली  तौर  छोटे  आदमी
 को  नीचे  के  कोर्ट  से  लेकर  ऊपर  के  कोर्ट  तंक
 न्याय  पाने  के  साधन  उपलब्ध  हो  सके  |
 उसको  न्याय  पाने  के  हेतु  वह  चाहे  बकौल  की
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 दृष्टि  से  हो  चाहे  दूसरे  प्रदालती  च  हों
 जैसे  कोर्ट  फीस  प्राणी  के  मामलों  में  सुविधा
 प्राप्त  हो  सके  ।

 4%  मैं  मानता  हूं  कि  जो  हमारे  हरिजन
 लोगों  के  मुकदमें  हैं  चाहे  वह  ग्रस्पृश्यता  की
 दृष्टि  से  हों  या  दूसरी  दृष्टि  से  भी  हों  उनके
 लिए  इशारा  किया  गया  है  कि  उनको  इस
 तरीके को  सहायता  प्राप्त  होंगी  लेकिन  मैं
 मंत्रो  महोदय  का  ध्यान  भ्राकषित  करते  हुए
 कहना  चाहता  हूं  कि  वह  सहायता  उनको
 शौर  दढूत्तरे  गरीब  लोगों  को  प्राप्त  नहीं  होती
 है  प्रौढ़  किसी  भी  तरीक  से  उनको  न्याय  नहीं
 मिल  पाता  है  1  न्याय  का  सीधा  मतलब  यह
 है  कि  न्याय  सब  को  एक  समान  सुलभ  हो,
 लोगों  को  बिला  खर्च  किये  न्याय  सस्ते  ढंग  से
 थोड़े  समय  में  हासिल  हों  सके  |  खेद  का
 विषय  है  कि  आज  वह  सस्ता  शौर  तुरत
 न्याय  सर्वसाधारण  को  प्राप्त  नहीं  हो  पा
 रहा  है।  महंगा  न्याय  जोकि  आज  प्राप्त  होता
 है  बह  एक  प्रकार  से  अन्याय  है  ।

 जब  तक  गरीब  शौर  साधारण  लोगों
 का  कचहरियों  पर  विश्वास  न  हो  तो  वह
 न्याय  न्याय  नहीं  कहला  सकता  है  ।  चूंकि
 मेरा  सम्बन्ध  गरीब  लोगों  से  है  इसलिए  मैं
 यह  चीज़  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  के  मामूली
 लोगों  का  गरीब  लोगों  का  राज  की  कचहरियों
 में  बिलकुल  विश्वास  नहीं  है  कौर  साधारण
 आदमी  एक  मामूली  सी  दरख्वास्त  लेकर
 कलेक्टर  की  कचहरी  शौर  जजेज  की
 कचहरी  में  इधर  से  उधर  घूमता  फिरता  है  ।
 उनको  इस  तरीके  से  न्याय  प्राप्त  नहीं  हो
 सकता  है  ?  इस  तरह  का  यत्न  किया  जाना
 चाहिए  ताकि  मामूली  लोगों  को  एक  साधारण
 दरख़्वास्त  के  ऊपर  भी  न्याय  मिल  सके
 जिनको  प्राथमिक  स्थिति  गिरी  हुई  है  उनकी
 269  (Ai)  LSD—8.
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 are  विशेष  रूप  से  सरकार  को  ध्यान  देना
 चाहिए  ।  झगर  कोई  दयनीय  स्थिति  होने
 के  प्रमाण  में  सर्टिफिकेट  लायेगा  या  अगौर
 कोई  प्रमाण  अर्जुन  करेगा  तो  उसे  सुविधा
 प्रदान  की  जायेगी  ny  मेरा  कहना  है  कि
 इसको  ज़रा  झा सान  बनाना  चाहिए  ताकि
 मामूली  आदमियों  को  सही  ढंग  से  न्याय
 प्राप्त  हो  सके  |

 दिल्‍ली  के  पुरन्दर  यह  जो  हाईकोर्ट  कायम
 किया  जा  रहा  है  वह  स्वागत  के  योग्य  बात
 है  ।  मैं  आहत  हूं  कि  यहां  पर  यह  बात
 साफ़  तौर  से  प्रकट  हो  कि  जो  मामूली  भाई मी
 यहां  पर  रहते  हैं  प्रौढ़  उन  के  साथ  यदि
 प्रस्ताव  होता  है  तो  उनको  न्याय  पाने  में
 सभो  सुविधा  दी  जायेंगी  ।  दूसरे  हाईकोर्ट
 कुछ  भी  करते  हों  लेकिन  दिल्‍ली  के  हाईकोर्ट
 को  एक  हद  इस  बारे  में  कायम  करना
 चाहिए  t  यहां  पर  कोई  भी  प्रतीत  तीन
 महीने  से  प्रतीक  पेंडिंग  नहीं  रहनी  है  1
 सकी  बंच  में  यहां  पर  2-2,  3-3,  4-4,
 5-5  प्रौढ़  7-7  साल  बोत  जाते  हैं  लेकिन

 प्रतीत  डिस्पोज  भौफ़  नहीं  हो  पाती  है  ।

 में  इन  शब्दों  के साथ  फिर  इस  विधेयक
 का  स्वागत  करता  हूं  पोर  मंत्री  जी  का  ध्यान
 प्रभावित  करता  हूं  कि  गरीब  लोगों  को
 साधारण  लोगों  को  सही  रंग  से  सस्ता  न्याय
 हुरमत  सुलभ  हो  सके  ऐसा  यान  उन्हें  करना
 चाहिए  1

 6.05  brs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 THREATENED  sTaIke  sy  CGHS  poctoss
 in  Detur—contd.

 Mr.  Speaker:  We  shall  now  take  up
 the  Calling  Attention  Notice  which
 was  held  over  yesterday.
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 Shri  Ss.  M,  Banerjee  (Kanpur):  Sir, |  want  to  make  one  submission.
 Yesterday  there  was  only  a  news
 item  in  the  Press  that  there  was  going to  be  a  strike  by  the  CHS  doctors  on
 the  9th.  We  thought  it  was  better  not
 to  give  a  Calling  Attention  Notice
 yesterday  and  wait  for  today.  Today,
 Sir,  when  some  of  us  gave  Cailing
 Attention  Notices  about  this  strike
 which  has  taken  place  today,  you have  been  good  enough  to  disallow
 them.  |  only  request,  Sir,  tha:  we
 should  be  allowed  to  put  questions.

 Mr.  Speaker:  How  can,  I  do  it?
 Once  it  has  been  brought  on  the
 agenda,  no  further  notice  is  required.

 Shri  s.  M.  Banerjee:  It  was  not  on
 the  Order  Paper.

 करी  रामसेवक  स्राव  (बाराबंकी)  :
 अध्यक्ष  महोदय,  ताईर  पेपर  में  था  |

 Mr.  Speaker:  Attention  of  the  hon.
 Minister  was  called  yesterday.  The
 hon.  Minister,

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  I  had  yesterday  seen  certain
 Press  Reports  regarding  strike  threat
 by  some  doctors  in  the  Central  Health
 Service  if  the  Central  Government
 does  not  withdraw  its  order  conscript-
 ing  two  hundred  of  them  to  the  Army.
 No  official  notice  about  any  threaten-
 ed  strike  had  been  received  uniil  this
 morning  when  I  received  a  telegram
 about  the  strike.  I  have  learnt  this
 morning  that  some  of  the  doctors
 have  absented  themselves  from  duty.
 The  Central  Health  Service  Fules
 were  published  on  the  Ist  May,  963
 ang  the  Central  Health  Service  was
 constituted  on  Ist  January,  1965.
 Rule  lA  of  the  Central  Health  Ser-

 _vice  Rules  provides  that  any  person
 appointed  to  that  Service  shall,  if  so

 -required,  be  liable  to  serve  in  any
 Defence  Service  or  post  connected
 with  the  Defence  of  India,  for  a
 period  of  not  less  than  4  years  in-
 chiding  the  period  spent  on  training,
 if  any.  The  Rule  also  provides  that
 (a)  such  a  person  shall  not  be  re-

 quired  to  serve  as  aforesaid  after  the
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 expiry  of  ten  years  from  the  date  of
 his  appointment;  (b)  shall  not  ordi-
 narily  be  required  to  serve  as  afore-
 said  after  attaining  the  age  of  forty-
 five  years,

 The  Defence  Ministry  needs  medi-
 cal  men  and  a  quota  was  fixed  by
 them  for  each  State  and  the  C.H.S.
 As  the  House  is  aware  the  defence
 needs  are  rather  acute  at  present  and
 the  Defence  Ministry  has  desired  that
 the  requisite  number  of  doctors  be
 supplied  by  the  CHS.  In  pursu-
 ance  of  this  requirement  and  the
 aforesaid  rules,  a  letter  was  sent  on
 the  3rd  December,  965  to  certain
 Heads  of  Institutions  intimating  them
 that  it  had  been  decided  to  depute  7
 officers  to  Army  Medical  Corps.  The
 doctors  hag  been  requested  to  com-
 plete  the  application  forms  for
 Emergency|Short  Service  Commis-
 sion.  The  forms  duly  completed
 were  to  be  returned  to  the  D.G.H.S.
 ‘by  the  8th  December,  1965.  The  offi-
 cers  are  to  be  interviewed  in  the
 office  of  the  Director  General,  Armed
 Forces  Medical  Services,  on  the  I3th
 and  40  December,  1965.  I  am  sure
 the  House  will  agree  that  the  C.HS.
 doctors  should  come  forward  to  serve
 the  Armed  Forces  with  readiness,  as
 has  been  done  by  doctors  in  several
 States.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  She  has  not
 covered  the  demand.

 श्री  यशपाल  सिह  (कैराना):  सी०  जी०
 एच०  एस०  के  इन  डाक्टरों  की  विभिन्न
 श्रेणियों  में  से कितनों  को  ट्रान्सफर  किया  गया
 बौर  खास  तौर  से  जो  लोग  नागालैंड  में
 भेजे  गये  उनको  कोई  स्पेशन  टी०  To  या
 Sto  wo  दिया  गया  या  नहीं  दिया  गया  ?

 Ho  सुशीला  नायर  :  जी  इस  वक्‍त  कोई
 खास  ट्रान्सफर  नहीं  हुआ  लेकिन  झगर  होगा
 तो  जो  नागालैंड  और  नेफ़ा  वगैरह  में  विशेष
 रियायत  दूसरी  सर्विसेज  को  दी  जाती  हैं
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 wet  डाक्टरों  को  भी  दी  जायेंगी  इस  वक्‍त
 तो  सिर्फ  बाम  सर्विस  में  जाने  की  बात
 उठी  है  ny

 श्री  यशपाल  तिष्  os  प्रशस्त  सन्‌
 L965  के  बाद  किन  किन  लोगों  के  ट्रांसफर
 हुए

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  झा गया  |

 थी  रामसेवक  यादव  :  प्रशस्त  सन्‌  65
 के  बाद  फौजी  कारण  से  या  किसी  प्रिय  कारण
 से  डाक्टरों  का  स्थानान्तरण  हुआ  जौर  यदि
 हुआ  तो  किन  किन  श्रेणियों  का  हा  बोर
 उसके  कारण  क्‍या  उनके  वेतन,  भत्ते  शादी
 में  कोई  फक  पाया  और  उनको  हानि  ये
 लाभ  हुआ  ?  मूझे  जो  जानकारी  मिली  है
 उसके  ग्रनुसार  कुछ  हालतों  में  वेतन  प्राणी  में
 नुक्सान  हुआ  एक  शिकायत  यह  भी  थी  ।

 We  सुशीला  नायर,  :  वेतन  गैरहे  में
 तो  कोई  फर्क  हो  नहीं  सकते  क्योंकि  जिसका
 जो  बतन  है  बह  वेतन  तो  उसे  मिलेगा  ही  ।
 जाम  फोर्सेज  में  नाचेंगे  तो  भी  उनकों  बढ़ी
 बतन  मिलेगा  |

 झिझक  महोदय  झगड़ा  सन्‌  ४5  के
 बाद  कई  ग्रामीणों  को  जो  उन  तरफ़  भेजा
 नया  तो  पाया  जो  गई  #कोम  लाई  गई
 उसके  प्रनुसार  उनके  वेतन  में  कोई  फर्क  भो
 पाया  प्र् बात्  जिसे  जो  पहले  मिलता  cir
 उस  में  क्या  कोई  कमी  झाई  है  ?

 wo  सुझीला  तार  मैंने  निवेदन
 किया  कि  ऐसा  कहीं  नहीं  बुझा  है  ।

 श्री  'किसान  पटनायक  (सावल पर  )
 छोटे  दर्जे  के  डाक्टरों  के  लिए  सुविधायें  कुछ
 ज्यादा  होनी  चाहिए,  यह  सानते  हुए  क्‍या
 मंत्री  महोदय  डाक्टरों  के  सेना  में  और  देहात
 में  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कड़े  दौर  ख्यापक्र
 नियम  बनायेंगे,  जिस  के  बारे  में  डाक्टर  लोग
 बहुत  हिचक  दिखाते  हैं  ?
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 माननीय  सदस्य
 का  सुझाव  बहस  मुनासिब  है,  श्रीमन्‌  ।  जहां
 तक  देहातों  का  सम्बन्ध  है,  यूनियन  रॉटरी  मे
 सेंट्रल  हाय  सर्विस  का  उनसे  ज्यादा  सम्बन्ध
 नहीं  है,  लेकिन  प्राप्त  फ़ासिद  के  लिए  के
 नियम  बनाने  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  ने
 जो  सुझाव  दिया  है,  उर.  पर  पूरा  विचार
 किया  जायेगा  ।

 (CA)
 ate  ह  नायर:

 Shri  D.  C,  Sharma  (Gurdaspur):  Is
 it  not  a  fact  that  the  doctors  wrote
 a  letter  to  the  Director-General  of
 Health  Services  or  whatever  he  is
 called,  asking  for  clarification  of  the
 terms  before  they  were  sent  to  the
 Army?  T  think  it  was  written  about
 0  wr  5  days  ogo  and  they  have  not
 received  any  clarification.  If  there
 is  any  substance  in  this  allegation.

 Dr.  Sushila  Nayar:  There  was  no
 question  of  clarification,  Whatever
 are  their  terms  of  service  on  the  civil
 side  would  be  applied  by  the  Military
 authorities.  IT  am  not  aware  of  any
 letter.

 Shri  D.  C,  Sharma:  Did  the  Direc.
 tor  General  of  Health  Services  reccive
 the  letter?  Did  the  doctors  seek
 clarification?  Was  any  reply  given  to
 them?

 Dr.  Sushila  Nayar:  To  the  best  of
 my  knowledge,  we  have  not  received
 any  letter  asking  for  any  clarification.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  If  ]  have
 heard  the  hon.  Minister  correctly,  she
 has  mentioned  that  the  Defence  Minis-
 try  wanted  certain  doctors  and  these
 doctors  have  refused  to  go  or  are  re-
 fusing  to  go.  I  want  to  know  whe-
 ther  it  has  been  brought  to  the  notice
 of  the  hon.  Minister  that  Dr.  Sharma,
 Convenor  of  the  Delhi  Doctors  Joint
 Action  Council  has  already  written  a
 letter  to  the  Prime  Minister  in  which
 among  other  things,  he  has  said:

 “Besides  this,  we  will  further
 state  that  we  are  keen  to  join
 the  A.M.C.  but  only  after  the
 Central  Health  Service  rules  are
 fmatisea  to  our  satisfaction...”
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 He  has  also  pertinently  pointed  out:
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 “Contrary  to  the  assurances  and
 promises  of  the  Health  Minister,
 more  than  forty  doctors  are  being
 transferred  under  the  old,  disput-
 ed  ang  unsettled  rules  of  Central
 Health  Service,  963  and  the
 medical  officers  are  supposed  to
 comply  with  the  same  by  8th
 December,  ‘1965,  giving  only  a
 notice  of  two  to  four  days.”

 I  want  to  know  whether  this  is  a  fact
 and  if  so,  whether  the  hon,  Minister
 or  the  Deputy  Minister  has  cared  to
 meet  a  deputation  of  doctors  at  this
 hour  when  the  country  needs  them  so
 much?

 Dr.  Sushila  Nayar:  We  cannot  in-
 vite  a  deputation.  No  deputation  has
 asked  to  see  the  Minister  or  the
 Deputy  Minister  nor  have  I  seen  any-
 body.  (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  Order  order!  let  her
 reply.

 Dr.  Sushila  Nayar:  A  certain  doc-
 tor,  who  has  styled  himself  as  the
 Convenor  of  the  Delhi  Doctors  Joint
 Action  Committee,  has  sent  a  Memo-
 randum  to  the  Prime  Minister,  a  copy
 of  which  was  sent  to  us  yesterday
 and  in  that  copy,  he  has  mentioned
 some  of  these  things.  But  it  has
 nothing  to  do  with  any  rules.  The
 rules  under  which  they  are  being  sent
 were  finalised  in  963  after  the
 Chinese  invasion.

 Mr.  Speaker;  These  are  the  three
 members.  There  was  no  other  signa-
 tory,  I  suppose.

 Shri  Shinkre.

 6.5  hrs.
 DELHI  HIGH  COURT  BILL—contd.
 Shri  Shinkre:  Although  I  fully

 share  and  subscribe  to  the  view  ex-
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 pressed  by  my  hon.
 Kamath.

 friend,  Shri

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur):  I
 thought  he  was  putting  a  question  on
 the  Calling  Attention  Notice.

 Mr.  Speaker:  That  is  over.  We  are
 now  on  the  next  item.

 Shri  Shinkre:  ...that  this  a  very
 important  Bill,  I  regret  to  say  that  I
 do  not  think  that  a  strong  case  has
 been  made  for  the  reference  of  this
 Bill  to  a  Select  Committee.  For,
 after  all,  what  this  Bill  aims  at  or
 intends  to  do—to  put  in  _  figurative
 terms—could  be  said  to  be  this;  in-
 stead  of  a  hut  or  a  shed  or  a  barrack
 that  a  person  has  today,  he  would  be
 given  a  proper  bungalow  to  live  in.  I
 do  not  know  whether  there  is  any
 case  for  referring  this  Bill  to  a  Select
 Committee  on  that  basis  or  otherwise
 also.  Presently,  the  Delhi  people
 have  a  high  Court  provided  to  them
 in  the  Circuit  Bench  of  the  Punjab
 High  Court.  Instead  of  that  Circuit
 Bench,  they  will  have  in  future,  after
 the  adoption  of  this  Bill  and  its  pas-
 sage  into  an  Act,  a  fully  constituted
 High  Court  of  their  own,  Constitu-
 tionally,  as  you  know,  it  is  the  in-
 herent  right  of  every  citizen  to  have
 his  own  High  Court  accessible  to  him
 as  closely  as  possible,  and  from  the
 Circuit  Bench  of  the  Punjab  High
 Court  to  a  fully  constituted  High
 Court  at  Dethi  |  think  that  it  is  only
 an  improvement,  The  people  of
 Himachal  Pradesh  who  will  be  under
 the  jurisdiction  of  this  High  Court  at
 Delhi,  as  is  contemplated  in  this  Bill,
 will  also  be  benefited  thereby,  be-
 cause  as  everybody  knows,  the  judi-
 cial  commissioner's  court  is  only  an
 excuse  for  a  High  Court.  Instead  of
 that,  they  will  be  having  a  fully  con-
 stituted  High  Court.  Since  Himachal
 Pradesh  cannot  provide  for  8  fully
 constituted  autonomous  High  Court.  it
 is  in  the  fitness  of  things  that  they
 should  be  allowed  to  take  advantage
 of  the  High  Court  which  is  proposed
 to  be  set  up  in  Delhi.
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 The  argument  that  the  Punjab
 question  itself  is  not  yet  settled  is  no
 argument  at  all.  At  least  in  this  Par-
 liament  this  kind  of  view  should  not
 be  expressed  because  that  would  only
 encourage  fissiparous  tendencies  which
 are  already  unbearably  vogiferous  or
 vocal  in  this  country;  even  if  we
 assume  that  eventually  something
 might  happen  and  the  present  Punjab
 may  not  continue  to  remain  as  it  Is,
 and  Hariana’  would  require  a  separate
 High  Court,  I  would  submit  that  that
 does  not  justify  the  reference  of  this
 Bill  to  any  Select  Committee.  In
 clause  7  which  seeks  to  extend  its
 jurisdiction  to  the  Territory  of  Hima-
 chal  Pradesh,  a  small  alteration
 may  be  made  by  adding  the  words  ‘or
 any  other  territory’.  The  clause  as  it
 stands  reads  thus:

 “As  from  such  date  as  the  Cen-
 tral  Government  may,  by  notifi-
 cation  in  the  Official  Gazette,  ap-
 point  (hereinafter  referred  to  as
 the  prescribeq  date),  the  jurisdic-
 tion  of  the  High  Court  of  Delhi
 shall  extend  to  the  Union  Terri-
 tory  of  Himachal  Pradesh.”.

 At  the  end  we  may  add  the  words
 ‘and  any  other  territory  which  the
 Central  Government  may  appoint  or
 nominate,  as  the  case  may  be’.  This
 addition  will  cover  a  possible  event
 or  emergency  whether  or  not  Hariana
 might  require  a  separate  High  Court
 and  whether  or  not  Hariana  might  be
 coming  under  the  present  Punjab
 High  Court;  supposing  that  Hariana
 might  have  its  future  in  doubt  or  in
 question,  thiere  would  not  be  any
 objection  to  the  jurisdiction  of  the
 Punjeb  High  Court  being  extended  to
 Hariana  thereafter  also.  The  argu-
 ments  advanced  by  my  hon.  friend
 Shri  U.  M.  Trivedi,  undoubtedly  a
 very  senior  member  of  the  legal  pro-
 fession  in  this  country,  also  do  not
 appear  to  my  mind  to  make  a  strong
 case  for  the  reference  of  this  Bill  to
 n  Select  Committee.

 Mr,  Speaker:  About  whom  Shri
 Balmiki  had  spoken  so  highly.
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 Shri  Shinkre:  I  do  not  think  that
 his  arguments  on  the  ground  that  the
 court  fees  are  too  onerous  or  too  heavy
 etc.  have  any  real  base  in  this  Bill.
 This  Bill  simply  aims  at  establishing
 a  High  Court  for  Delhi.  If  really  it
 is  felt  that  the  court  fees  charged  at
 present  are  too  heavy  for  the  com-
 mon  man  to  bear,  then  the  Court
 Fees  Act  may  be  suitably  amended.
 Besides,  in  some  cases,  I  do  not  know
 whether  when  we  go  to  o  High  Court,
 the  court  fees  are  very  relevant  at  all,
 because  for  a  writ  petition  the  court

 ‘18,  887  (SA
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 fee  is  very  nominal  irrespective  of
 which  High  Court  it  is  flleg  in.

 An  hon,  Member:  It  is  Rs.  100.

 Shri  Shinkre:  According  to  the
 Central  Court  Fees  Act,  the  fee  for
 writ  petition  is  only  Rs.  10.  So,  the
 Central  Court  Fees  Act  may  be  made
 to  apply  to  writ  petitions  in  the  High
 Court  which  is  sought  to  be  establish-
 ed  in  Delhi  also.

 I  also  fail  to  appreciate  the  other
 argument  of  Shri  Trivedi's  that  the
 testamentary  jurisdiction  should  also
 be  extended  to  this  High  Court,  may
 be  his  experience  has  shown  him
 otherwise,  because  to  my  mind  the
 district  judge  is  undoubtedly  a  very
 experienced  and  seasoned  judicial
 officer  who  can  be,  in  the  first  inst-
 ance  at  least,  entrusteq  with  the  res-

 Pp  ibility  of  deali  ्  with  these
 cases,  If  his  decision  be  not  accept-
 able  to  any  of  the  parties,  there  is  al-
 ways  appeal  allowed  under  the  Bill.

 So  I  do  not  think  that  this  Bill  re-
 quires  any  reference  to  a  Select  Com-
 mittee,  I  support  the  Bill.

 Dr.  L.  M.  Singhvl  (Jodhpur):  Mr.
 Speaker,  I  am  very  sorry  that  the  dis-
 cussion  of  this  Bill  wag  availed  of  by
 an  hon,  Member  of  this  House  to
 Jevel  an  unmerited  attack  on  the  legal
 profession  and  to  seek  to  suggest  in
 this  House  that  for  all  the  ill,  that
 afflict  our  nation,  the  legal  profession,
 and  the  statute  book  of  which  we
 here  in  Parliament  are  the  creators,
 are  responsible,  Sir,  this  is  a  popular
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 prejudice  against  lawyers  which  is
 often  expressed  with  a  conspicuous
 lack  of  appreciation  for  the  service
 that  the  lawyers  give.  For,  after  all,
 what  is  the  object  of  any  state  or
 society?  A  state  or  society  is  consti-
 tuted  for  securing  justice,  and  it  is  for
 securing  justice  that  the  legal  pro-
 fession  exists.

 Having  said  that,  I  should  like  to
 pay  a  tribute  to  the  way  in  which  our
 judiciary  has  generally  functioned.
 There  have  been  lapses  here  and
 there.  There  have  been  shortcomings
 and  deficiencies,  but  there  is  no  deny-
 ing  the  fact  today  that  the  judiciary
 in  this  country  represents  the  beacon
 light,  a  tower  of  strength,  of  trust  and
 of  confidence  even  among  the  popular
 people.  To  detract  from  the  dignity
 and  the  respect  of  the  courts  would
 be  really  to  hit  hard  at  the  very
 foundations  of  our  constitution  and
 constitutional  government  in  this
 country.

 I  am  at  one  with  Shri  Kamath  in
 the  feeling  that,  by  and  large,  legis-
 lation  is  a  matter  which  is  best  tran-
 sacted,  at  least  in  its  preliminary  and
 preparatory  stage,  in  committee.
 There  are  details  to  be  gone  into;
 there  are  verbal  changes  which  might
 have  to  be  considered  in  somewhat
 greater  detail;  there  has  to  be  a  more
 fruitful  exchange  of  the  underlying
 ideas  and  intentions  of  the  draftsmen,
 and  this  is  just  not  possible  on  the
 floor  of  the  House.  In  accordance
 with  this,  IT  would  have  been  very
 happy  if  the  hon.  Minister  were  in-
 clined  to  make  a  reference  to  this  Bill
 also  to  a  Select  Committee.  How-
 ever,  whatever  be  the  situation  in  res-
 pect  of  Shri  Kamath's  motion  for  ref-
 erence  to  select  committee,  which  I
 support  in  principle,  I  should  like  to
 point  out  some  aspects  of  the  present
 legislation,  though  it  is  not  possible,
 as  I  mentioned,  to  discuss  the  various
 technicalities  in  respect  of  this  piece
 of  legislation  in  any  great  detail.

 In  the  first  place,  it  appears  to  me
 to  be  a  very  questionable  boon  for
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 the  people  of  Himachal  Pradesh  to  be
 divested  of  the  office  of  Judicial  Com-
 missioner  which  they  have  now  and
 to  have  all  those  functions  which  are
 at  present  exercised  by  the  Judicial
 Commissi  in  Himachal  Pradesh
 to  be  exercised  by  the  proposed  High
 Court  of  Delhi.  For  one  thing,  it
 means  greater  distance  from  Himachal
 Pradeh  to  Delhi;  secondly,  it  seems
 that  it  would  be  wrong  not  to  give  a
 High  Court  or  a  Judicial  Commis-
 sioner  to  an  existing  area  where  there
 seems  to  be  considerable  justification
 for  it.  At  the  some  time,  it  has  to  be
 borne  in  mind  that  the  various
 grounds  adduced  by  the  hon.  Minis-
 ter  of  State  for  Home  Affairs  for  con-
 stituting  a  High  Court  in  Delhi  are
 equally  applicable  to  the  case  for
 constituting  a  similar  court  or  at  least
 a  circuit  court  in  Himachal  Pradesh.
 If,  therefore,  it  is  proposed  to  abolish
 the  Judicial  Commissioner’s  court  in
 Himachal  Pradesh,  I  would  very  much
 haope  that  steps  would  be  taken  to  es-
 tablish  a  circuit  bench  in  Himachal
 Pradesh,  without  which  a  great  deal
 of  hardship  would  be  causeq  to  the
 people  of  Himachal  Pradesh.

 We  would  also  like  to  know  from
 the  hon.  Home  Minister  as  to  what
 would  be  the  size  and  the  initial  con-
 stitution  of  the  Court.  How  would
 the  Court  be  constituted  in  the  firat
 instance,  what  would  be  its  size?  We
 are  told  that  it  is  likely  that  the  ex-
 penditure  on  the  High  Court  of  Delhi
 would  be  about  the  same  as  the
 amount  now  pavable  to  the  High
 Court  of  Judicature  for  the  State  of
 Puniab.  but  this  is  an  extremely  un-
 satisfactory  statement.  We  should
 like  to  know  what  the  contemplated
 size  is.  whether  the  contemplated  size
 would  be  able  to  meet  squarely  with
 the  problem  of  arrears  which  is  evi-
 denced  in  most  High  Courts  today  in
 the  country,  what  the  total  cost  of
 this  High  Court  would  be.  and  whe-
 ther  the  Government  contemplates
 that  this  High  Court  of  Delhi  and
 Himachal  Pradesh  as  it  should  be
 called  or  renamed—not  merely  the
 High  Court  of  Delhi,  if  you  are  going
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 to  have  a  Circuit  Bench  in  Himachal
 Pradesh,  which  is  what  I  deduce  from
 the  assenting  nod  of  the  hon.  Home
 Minister—would  have  exactly same  jurisdiction  which  it  has  been
 exercising.

 There  are  certain  matters  which
 arise  in  respect  of  the  Constitution,
 Shri  Kamath  referreq  to  some  of
 these  at  the  outset  when  he  raised  a
 point  of  order.  It  would  be  found
 that  article  230,  which  is  referred  to
 in  this  piece  of  legislation,  says:

 “Parliament  may  by  law  extend
 the  jurisdiction  of  a  High  Court
 to,  or  exclude  the  jurisdiction  of
 a  High  Court  from,  any  Union
 territory.”

 In  this  particular  respect  it  has  to  be
 borne  in  mind  that  it  is  not  merely  a
 measure  to  exclude  the  jurisdiction  of
 a  High  Court  or  to  apply  the  jurisdic- tion  of  an  existing  High  Court.  This
 is  a  measure  which  seeks  to  bmng
 about  a  new  High  Court,  and  there-
 fore,  a8  a  matter  of  fact,  article  230
 does  not  seem  to  be  directly  appli-
 cable,  except  in  respect  of  excluding
 the  jurisdiction  of  the  existing  High
 Court,  but  in  sq  far  as  the  application
 of  the  jurisdiction  of  the  new  or  pro-
 posed  High  Court  is  concerned,  article
 230  cannot  be  relied  upon.

 In  article  23l,  which  relates  to  the
 establishment  of  a  High
 Court  for  two  or  more  States  and  a
 Union  territory,  it  says,  if  I  may  read
 the  language:

 “Notwithstanding  anything  con-
 tained  in  the  preceding  provisions
 of  thig  Chapter,  Parliament  may
 by  law  establish  a  common  High
 Court  for  two  or  more  States  or
 for  two  or  more  States  and  a
 Union  territory.”.

 This  also  does  not  say  that  Parlia-
 ment  may  by  law  constitute  a  High
 Court  for  a  Union  territory  alone,  be-
 cause  article  23l  clearly  is  applicable
 only  to  instances  where  it  is  proposed
 to  establish  a  High  Court  for  two

 the
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 States  or  to¥  two  States  and  a  Union
 territory.
 6.29  hrs.

 (Mr,  Deruty-Sreaker  in  the  Chair.]
 Article  24  was  referred  to,  but

 article  2]4  cannot  again  be  relied  on
 lo  support  the  argument  for  constitut-
 ing  a  new  High  Court  for  the  Union
 territory  of  Delhi,  [t  reads:

 “There  shall  be  a  High  Court
 for  each  State”.

 It  does  not  say  that  there  shall  be  a
 High  Court  also  for  each  Union  terri-
 tory.  That  being  the  position,  there
 is  some  doubt  in  respect  even  of  the
 constitutionaly  of  constituting  a  new
 High  Court  for  the  Union  territory  of
 Delhi.  I  should  like  to  know  under
 what  provision  the  hon.  Home  Minis-
 ter  is  coming  to  the  House.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Article
 24l,

 Dr.  L.  ML  Singhvi:  Article  24]  is  al-
 ready  referred  to  earlier.  It  says:

 “Parliament  may  by  law  consti-
 tute  a  High  Court  for  a  Union
 territory  or  declare  any  court  in
 any  such  territory  to  be  a  High
 Court  for  all  or  any  of  the  pur-
 poses  of  this  Constitution.".

 This  was  later  enacted  in  respect  of
 the  Union  territory.  l  was  saying
 that  a  reference  to  article  230  made  in
 clause  4  does  not  appear  to  be  proper
 in  view  of  the  fact  that  article  230  is
 not  really  applicable  to  the  facts  of
 the  situation,  After  all  article  24  [8
 the  controlling  provision.  Article  24l
 haus  been  enacted  in  respect  of  the
 union  territories.  There  is  therefore
 some  doubt  in  respect  of  the  conflict
 that  is  produced  by  the  uneasy  co-
 existence  of  these  two  articles  in  our
 Constitution.  It  would,  therefore
 have  to  be  clarified  either  by  way  of
 constitutional  amendment  or  perhaps
 by  some  judicial  interpretation  of  this.
 But  assuming  that  article  24]  gives  a
 warrant  for  constituting  a  separate
 High  Court  for  the  Union  territory,  I
 should  like  to  reiterate  two  things.
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 One  is  that  this  shoulq  not  be  called
 the  High  Court  of  Delhi;  it  should  be
 High  Court  of  Delhi  and  Himachal
 Pradesh  because  you  are  extending the  jurisdiction  of  this  High  Court  to
 the  territory  of  Himachal  Pradesh.
 It  is  invidious  not  to  mention  the
 territory  of  Himachal  Pradesh  as  if  it
 is  a  very  unimportant  and  insignifi-
 cant  sagment  of  our  Indian  Union.
 This  would  be  improper  and  to  say  the
 least  disrespectful  to  that  part  of
 the  country  which  today  comprises
 Himachal  Pradesh,  Secondly,  I
 should  like  a  definite  assurance  to  be
 given  that  the  proposed  High  Court
 would  also  have  a  circuit  bench  for
 Himachal  Pradesh  replacing  the  exist-
 ing  office  of  the  judicial  commissioner,

 Our  hon.  Law  Minister  who  is  him-
 self  an  eminent  jurist  is  found  of  say-
 ing  that  it  is  incumbent  upon  this
 country  to  create  an  adequate  machi-
 nery  for  legal  aid  and  assistance  to
 the  poor,  My  hon.  friend  Shri
 Balmiki  when  he  launched  a  sort  of
 tirade  against  the  legal  profession  had
 perhaps  this  in  mind  particularly,  that
 the  legal  profession  does  not  fulfil  its
 social  functions  and  responsibilities  in
 respect  of  the  poor  and  indigent  liti-
 gants.  While  there  exists  some  excuse
 for  evading  the  responsibility  so  far
 as  the  central  government  is  concern-
 ed  in  respect  of  the  various  States,
 there  exists  no  such  excuse  for  evad-
 ing  that  responsibility  so  far  as  union
 territories  are  concerned  and  I  should
 like  in  this  context  when  the  hon.
 Home  Minister  rises  to  reply  to  this
 debate  to  say  very  definitely  as  to
 what  the  government  proposes  to  do
 in  respect  of  providing  adequate  legal
 assistance  to  indigent  and  poor  litigants
 who  could  not  otherwise  afford  to  go
 to  courts  of  law  on  their  own.  This
 is  a  matter  which  touches  our  social
 conscience  as  a  nation  and  it  is  only
 necessary  that  a  scheme  should  be
 evolved  in  consultation  and  active  col-
 laboration  with  the  legal  profession
 for  providing  such  legal  assistance.
 The  law  schools  in  this  country  and
 the  law  faculties  should  also  be  enlis-
 ted  in  this  task  as  is  done  in  the

 DECEMBER  9,  965  Court  Bill  6702

 United  States  where  leading  law
 schools  contribute  in  a  sizable  man-
 ner  and  a  sizable  measure  towards
 providing  legal  assistance,  both  pre-
 litigation  assistance  and  litigation  as-
 sistance,  to  the  poor  and  indigent
 litigants.  I  would  like  very  much  the
 hon.  Minister  is  able  to  reassure  the
 House  in  respect  of  this  responsibility
 which  this  government  owes  particu-
 larly  because  it  levies  such  a  huge,  al-
 most  unconscionable  court  fees,  on
 litigation.  I  would  like  to  have  these
 points  clarified,  and  if  a  reference  is
 not  made  to  the  Select  Committee  as
 proposed  by  Shri  Kamath,  at  least  an
 assurance  should  be  given  in  respect
 of  some  of  the  points  that  we  have
 raised  in  the  course  of  the  debate.

 Shri  D.  C,  Sharma:  Mr.  Deputy-
 Speaker,  Sir,  I  do  not  know  in  what
 kind  of  climate  our  Ministry  of  Home
 Affairs  lives  and  works.  We  have  had
 two  Bills  dealing  with  Delhi  already
 and  this  is  the  third  Bill  which  deals
 with  Delhi.  The  first  Bill  dealt  with
 private  schools  in  Delhi.  The  second
 one  dealt  with  the  political  set-up  of
 Delhi,  and  both  these  Bills  were  re-
 ferred  to  a  Joint  Committee.  There
 was  no  provision  for  reference  to  the
 Joint  Committee  so  far  as  the  first
 Bill—the  Bill  relating  to  the  schoole—
 was  concerned.  But  wisdom  dawned
 on  the  Home  Ministry  and  they  re-
 ferred  it  to  the  Joint  Committee.

 lask  one  question:  is  the  high
 court  less  rmportant  than  the  private
 schools  of  Delhi?  Is  the  high  court
 of  less  consequence  than  the  so-called
 political  set-up  of  Delhi  with  which
 nobody  is  satisfied?  I  believe  that  the
 judicial  set-up  of  Delhi  is  very,  very
 important,  and  I  do  not  understand
 why  after  having  swallowed  the  camel
 twice,  the  elephant  twice,

 Shri  Hathi:  No,  no.

 Shri  D.  com  Sharma:....they  are  not
 trying  to  swallow  this  elephant  also.
 I  would,  therefore,  request  the  hon.
 Home  Minister  that  he  should  yield
 to  the  demand,  a  persuasive,  reason-
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 able  and  judicious  demand,  of  the
 Members  of  this  House  that  this  Bill
 should  be  referred  to  the  Joint  Com-
 mittee.  If  that  is  gone,  I  am  sure  some
 of  the  loopholes  which  have  been  poin-
 ted  out  on  the  floor  of  this  House  wiil
 be  plugged  and  the  Bill  will  emerge  in
 a  much  better  shape  than  it  is  now.
 That  is  my  first  point.

 My  secona  point  is  this,  All  the
 time  we  have  been  talking  about  enio-
 tional  integration  of  this  country,  and
 I  feel  very  happy  that  we  are  taking
 so  many  steps  to  build  up  the  emo-
 tional  core--one  unified,  single,  cer-
 trallsed  emotional  core  of  this  country.
 But  when  I  look  at  this  Bill,  I  find
 that  this  high  court  of  Delhi  is  going
 to  have  jurisdiction  also  over  Hhmachal
 Pradesh.  I  ask  the  hon.  Minister  uf
 Home  Affairs,  docs  he  know  how  far
 Rampur-Bushahr,  which  is  part  of
 Himachal  Pradesh  is  from  Delhi,
 How  will  the  poor  litigants  travel
 from  Rampur-Bushahr  to  Delhi  to
 fiaht  their  cuse?  How  will  the  people
 living  in  the  far-off  regions  of  Hima-
 chal  Pradesh,  who  sometimes  live  in
 inaccessible  areas,  wend  their  way  to
 Delhi?  Do  you  want  to  say  that  Delhi,
 like  Allahabad,  is  going  to  be  a  plac-
 of  spiritual  pilgrimage?  Wili  you
 want  to  say  that  Delhi  should  become
 9  place  of  judictal  pilgrimage  for  ll
 Kinds  of  people  from  all  parts  of  the
 world?  If  that  is  so,  I  do  not  mind,
 but  I  think  a  step  like  this,  that  Delhi
 should  be  tied  up  with  Himachal
 Pradesh  for  the  matter  of  setting  up
 this  high  court  is  to  lay  the  axe  at
 the  root  of  the  cmotional  integration
 of  this  country.  I  can  integrate  my-
 self  with  my  neighbour:  I  can  become
 friends  with  my  near-neighbour,  and
 from  that  I  can  proceed  onwards,  for-
 wards,  but  here,  the  emotional  integra-
 tion  in  the  matter  of  the  judiciary
 which  Himachaj  Pradesh  has  built  up
 and  preserved  with  respect  to  Punjab.
 is  going  to  be  cut  to  pieces.  Why?
 Because  the  Home  Ministry,  which  is
 a  ministry  of  topsyturvydom  so  far  as
 this  is  concerned,  has  taken  it  into  its
 head  to  take  away  the  prestige,  power
 and  jurisdiction  from  the  Punjab  High
 Court  and  has  decided  to  set  up  a
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 High  Court  here.  Thinking  that  they
 nay  nol  hae  enough  work  to  do,  they
 want  that  it  should  be  tied  up  with
 Himachal  Pradesh,  I  will  be  satis-
 fied  if  this  High  Court  has  ulso  juria-
 di-tion  over  the  Andaman  and  Nicobar
 islands,  the  Laccadive  and  Minicoy  Is-
 lands  and  some  other  islands  also,  be-
 cause  you  are  going  to  distort  the  laws
 of  geography  and  cut  at  the  roots  of
 ueographical  things.  If  you  want  to
 do  that  why  don't  vou  say  ao?  Why
 not  say  that  this  High  Court  will  tub-
 serve  the  interests  of  all  the  Union
 Territories?  Then  I  can  understand
 you  are  going  to  have  a  new  map  of
 India  in  terms  of  judicial  needs.  But
 you  are  not  doing  that.  The  poor
 people  of  Hrmachal  Pradesh,  whose
 per  capita  income  ix  not  very  high,
 who  ure  mostly  illiterate,  who  have
 kot  their  legislative  assembly  only
 now  and  who  have  started  prospering
 now  under  the  able  guidance  of  Mr.
 Y.  8,  Parmar  will  have  to  come  all
 the  way  from  Rampur-Bushahr  to
 Delhi.

 Ih  is  -atd  here  that  the  volume  of
 work  has  increased  and  that  Delhi  has
 a  special  problem.  Hag  Delhi  o  special
 Problem  only  so  far  tis  judicial  things
 are  concerned?  Has  it  not  special
 legislative  problems?  No,  they  will
 turn  a  blind  eye  to  the  legislative  pro- blems  and  be  aware  of  only  the  litiga-
 tion  problems.

 Tl  have  great  regard  for  our  judi-
 ciary,  I  take  my  hats  off  to  the  prac-
 fitioners  of  law  und  feel  like  touching
 their  feet  sometimes.  What  wonder-
 ful  people  they  «are!  What  great
 services  they  have  rendered  to  ‘our
 country!  Here  is  a  man  who  violates
 the  foreign  exchange  regulotiona  and
 the  govern:  ‘t  imposes  a  Ity
 him,  say  so  many  lakhs.  How  is  it
 tirat  this  man  goes  to  a  court  of  law
 which  reduces  his  penalty.  Another
 court  reduces  it  still  further  and  the
 third  reduces  it  still  further,  with  the
 result  the  penalty  which  was  Ilke  an
 elephant  becomes  after  being  sifted
 through  these  judicial  bodies  like  a
 little  mouse.  Of  course,  there  should
 be  rule  of  law.  But  ig  it  meant  for
 such  people  only?  Is  not  the  rule  of
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 the  law  meant  for  poor  people?  How
 can  a  poor  man  fight  a  case  in  a  court?
 Do  you  know  what  it  would  cost  them
 in  terms  of  court  fees  ang  lawyer's
 fees?  My  friends  speak  very  highly
 about  lawyers,  I  also  feel  very  proud
 of  them.  But  they  have  no  idea  of
 the  exorbitant  fees  they  charge.  What
 provision  are  you  making  for  these
 poor  people  who  have  to  fight  their
 cases  in  a  court  of  law?  I  think,  Sir,
 that  a  clause  should  be  embodded  in
 this  Bill,  a  clause  should  form  part  of
 this  Bill,  that  a  person  whose  income
 is  less  than  Rs.  800  a  year  will  be  pro-
 vided  free  legal  advice  right  from  the
 Senior  Sub-Judge’s  Court  up  to  the
 High  Court.  Unless  you  do  that,  I  tell
 you,  all  this  justice  of  yours  becomes
 a  justice  for  those  who  can  pay  and
 not  justice  for  those  who  cannot  pay.
 Therefore,  this  kind  of  a  clause  shouid
 be  written  into  this  Bill.  I  would,
 therefore,  say  that  this  Bill  should  be
 referred  to  a  Joint  Committee.

 श्री  समक्ष  पांडेय  (रसड़ा)  :  जैसा  कि
 अधिकतर  इस  सदन  के  समान तीय  सदस्यों  ने
 इस  बिल  का  प्रनुमोदन  किया  है  मैं  भी  इस
 बिल  का  प्रनुमोदन  करता  हूँ  ।  परन्तु  जैसा  कि
 कई  सदस्यों  ने  सवाल  उठाया  है  कि  दिल्‍ली  में
 एक  नये  न्यायालय  की  स्थापना  इस  बिल  के
 द्वारा  होंगी  लेकिन  मैं  समझता  हूँ  जैसा  कि
 माननीय  चैटर्जी  ने  कहा  शर  दुसरे  सदस्यों  ने
 भी  कहा  पंजाबी  सूबे  की  बात  चल  रहो  है  गौर
 जितना  बड़ा  प्रान्दोलन  पंजाबी  सूबे  के  लिए
 है  उसी  तरह  का  प्रान्दोलन  हरियाना  प्रान्त
 में  भी  हो  रहा  है  तो,  मैं  समझता  हूं  कि  कभी
 न  कभी  निकट  भविष्य  में  ही  ऐसी  पेवस्ता
 उत्पन्न  होगी  कि  दिल्‍ली  का  जो  क्षेत्र  है  यह
 बढ़ेंगी,  ऐसा  मेरा  विश्वास  है  शर  बिना  बढ़ाये
 मैं  समझता  हुं  कि  शान्ति  स्थापित  करना
 सम्भव  नहीं  है  ।  इस  लिए  मैं  समझता  हूं
 कि  इस  बिल  को  तब  तक  के  लिए  जरूर  ही
 स्थगित  रखना  चाहिए  जब  तक  कि  हम  नये
 ढंग  से  भाषा  के  झाधघार  पर  प्रान्तों  के  निर्माण
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 का  प्रशन  खत्म  नहीं  कर  देते  शौर  उसके  लिए
 रास्ता  एक  ही  है  जैसा  कि  माननीय  सदस्य
 कामत  जी  ने  पेश  किया  हैं  कि  इस  प्रवर  समिति
 के  सुपुर्दे किया जाय  ।  साथ ही  जैसा  दूसरे
 सदस्यों  के  मन  में  गंगा  है  और  अमी  शर्मा,
 जी  ने  जैसा  कहा  कि  इसमें  मुख्य  रूप  से  कुछ
 ऐसा  न्यायालय  को  झादर्श  उपस्थित  करना
 चाहिए  क्योकि  जो  ग्राम  हमारे  न्यायालयों
 की  दशा  है  वह  किसी  से  छिपी  नहीं  है  ।
 जैसा  कि  डाक्टर  सीधी  ने  कहा  वकीलों  के
 बारे  में  यह  बात  सही  है  कि  देश  की  बड़ी
 सेवा  वकीलों  ने  बौर  जुडिशियरी  ने  की  हैं,
 इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  हैं,  लेकिन  इसमें  भी
 कोई  दो  राय  नहीं  है ंकि  कोई  भी  गरीब  आदमी
 इस  देश  में  न्याय  पा  नही  सकता  ।  इसलिए
 इसके  लिए  राज  माननीय  मंत्री  को
 आश्वासन  देना  चाहिए  वरना  लोगों  की  न्याय
 केप्रति  आस्था  उठती  चली  जा  रही  है
 और  प्राय  देंखे  कि  लोग  स्वयं  ही  प्रथा  फैसला
 करना  चाहते  हैं  |  अदालतों  में  जाना  उनके
 लिए  दूभर  है  और  बड़ा  ही  मुश्किल  हैं  ।
 कोई  भी  कैसे  न्याय  पा  सकता  है  ?  जैसा
 कि  शर्मा  जी  ने  कहा  कि  विन्ध्य  प्रदेश  के  लोगों
 को  भी  यहां  जाना  पड़ेगा  न्याय  प्राप्त  करने
 के  लिए  तो  गरीबों  के  लिए  यह  कितना
 मुश्किल  है  जिनके  पास  कि  किराये  के  लिये
 पैसा  नहीं  है,  वकीलों  को  देने  के  लिए  पैसा  नहीं
 है  और  प्रदालतों  में  खर्चे  के  लिए  पैसा  नहीं
 है  ।  हाईकोर्ट  में  तो  मुकदमे  की  बंच  बदल-
 वाले  में भ्ौर  दूसरे  मामूली  कामों  में  भो
 हजारों  रुपये  खर्च  करने  पड़ते  हैं  ।  तो  ऐसी
 दशा  में  माननीय  मंत्री  जी  को  आश्वासन  देना
 चाहिए  कि  विन्ध्य  प्रदेश  में  उसकी  एक  बैच
 बनायें  ौर  जो  उन्होंने  कहा  कि  इससे
 नस्थायपालिका  को  कार्यपालिका  मे  अलग  होने
 में  सुविधा।  होगी  तो  मैं  उन  से  (पता  हूं  कि  जहां
 पर  हाईकोर्ट  पहले  से  मौजूद  है  वहां  पर  यह
 कदम  उठाने  में  क्या  दिक्कत  है  ?  कई  बार
 इस  सदन  में  भी  सवाल  उठाया  गया  तो  मैं
 यह  चाहता  ह्  कि  माननीय  मंत्री  जी  उसको
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 बतायें  कि  जिन  सूबा  में  पहले  दे:  उच्च  न्यायालय
 मौजूद  हैं  वहां  पर  यह  लाभ  नहीं  हो
 रहा  है  तो  इसको  यह  नक  बनाना
 मैं  सुनता  हु  कि  कोई  ड़  बात  नहीं  है  ।
 लेकिन  किर  भी  यह  अच्छा  कदम  है,  इसका
 सम व.  होता  चाहिए  ।  मगर  मैं  चाहूंगा
 कि  इसको  प्रवर  समिति  के  सुरूदे  किया  जाए
 शौर  इस  बीच  में  हम  दूसरी  जगहों  में  देख  ले
 कि  हमारे  देश  में  कया  होंने  वाला  है  क्योंकि
 मुझे  मालूम  है  कि  गृह-मंत्रालय  चाहे  जितनी
 हेकड़ी  की  बात  कहे  मे  जानता  हूं  इसमें
 साहस  नहीं  है  एक  हिन्दू  शब्द  हटाने  के  ऊपर
 कुछ  थोड़े  से  साम्प्रदायिक  तरंगों  न  विरोध
 किया  कौर  गृह-मंत्रालय  को  इस  “हिन्दू
 नाम  के  ऊपर  झुकना  पड़ा  |  तो  मैं  समझता
 हूँ  कि  चाहें  कितनी  हेकड़ी  वह  दिखाने
 कितनी  गोली  बन्दूकों  दिखाई  लेकिन  जनता
 के  प्रान्दोलनों  के  सामने  हमेशा  इनको  झुकना
 पड़ा  है  और  झुकना  पड़ेगा  1

 इसलिए  में  समझता  हूं  कि  जो  खोज
 करना  हैं  उसकी  ठीक  तरीके  से  किया  जाए  |
 अगर  शाप  चाहते  हैं  कि  पंजाबी  भाषा  भाषी
 प्रान्त  बने  तो  जो  हिन्दी  स्पीकिंग  लोग  हैं
 उनका  भी  प्रान्त  बना  दीजिए  t  प्राचीन  वह
 भी  धमकियां  दे  रहे  हैँ  कि  शाम  लगा  देंगे  ।

 ये  खबरें  हम  अखबारों  में  पढ़ते  ह।  उधर
 से  भी  इस  प्रकार  की  सूचनाएं  प्रा  रहो  है  ।
 इसलिए  में  चाहता  हूँ  कि  इस  बिल  को  प्रवर
 समिति  को  सौंप  दिया  जाएं  ताकि  इसको
 कॉप्रिहेंसिब  बनाया  जा  सके  ध्रौर  साथ  ही
 साथ  एक  आदर्श  न्यायालय  यहां  स्थापित
 किया  जा  सके  जिसमें  गरीबों  को  न्याय  मिल
 सके  और  जिससे  लोगों  की  न्याय  में  प्रस्थान
 हो  सके  T

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  कामर्स  जो
 के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  बौर
 इस  सोच  मंत्रालय  भी  इस  पर  विचार
 कर  ले  कि  धागे  क्या  करना  हैं  tT

 AGRAHAYANA  ak  ॥#87  (SAKA)  Cour:  Bill  6708
 Mr.  Depu  peaker;  Shri  Hathi.
 Dr.  L.  M  *  ghvi:  Dr,  Aney  wants

 lo  speak  with  his  great  experience  and
 background.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  The
 calling-attention  took  5  to  20  minutes,
 You  were  not  here  perhaps  then.

 Mr,  Deputy-Speaker:  I  wil]  allow
 him,

 Shri  Hathi:  |  do  not  mind.
 Dr.  M.  Ss.  Amey  (Nagpur):  Sir,  the

 Bill  has  been  representegd  here  by
 many  persons  as  non-controversial,  but
 let  us  see  what  the  Bill  is.  This  Bil!
 glorifies  Delhi  by  having  a  High  Court
 here  taking  away  the  jurisdiction  of
 the  Punjab  High  Court;  at  the  game
 time,  this  Bill  wants  to  abolish  the
 judicial  Commissioner's  Court  of  Hima-
 chal  Pradesh  und  thug  create  some
 difficulty  in  the  way  of  the  people  of
 Ketting  justice.  It  may  be  very  good,
 and  even  very  necessary  in  the  ulti-
 mate  interest  of  those  people  to  have
 a  High  Court  here.  Bul  are  these
 matters  such  as  yn  which  those  people
 should  be  stupped  from  having  their
 say?  Aresthe  people  of  Himachal,  like
 dumb  cattle.  not  to  be  consuiteg  at
 all.  When  4  measure,  which  you  con-
 sider  as  an  important  reform  is  being
 enacted  in  this  House  should  they  not
 be  given  a  chance  of  having  even  a
 look  al  the  measure  even  though  it  be
 ultimately  going  to  result  in  the  abo-
 lition  of  the  existing  Judicial]  Commis-
 sioner’s  Court  which  has  got  all  the
 power,  of  the  High  Court  and  they
 will  be  required  to  come  to  Delhi  for
 instance?

 I  do  not  say  that  if  is  not  a  reform—
 that  is  another  matter—but  it  iw  a
 matter  in  which  not  only  Members  of
 this  House  should  have  better  chance
 of  considering  it  but  even  the  people of  Himachal  should  be  consulted  and
 their  opinion  obtained.  Unfortunate-
 ly,  the  ever  vigilant  Member  of  Himu.
 chal  is  not  present  in  the  House  today.
 Tam  sure,  if  he  had  been  there,  he
 would  have  raised  this  point  at  least
 for  claiming  the  right  of  the  Himachal
 people.  These  points  are  put  before
 the  House  to  show  that  it  is  not  a
 non-controversial  measure.  It  can  be
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 |Dr.  M.  Ss.  Aney.]
 non-controversial]  in  the  sense  of  cer-
 tain  persons.

 As  regards  the  language  of  this
 statute,  my  hon.  friend,  Shri  Trivedi,
 has  shown  that  the  language  is  defec-
 tive,  When  we  are  passing  a  statute
 to  create  a  High  Court,  we  must  take
 care  that  we  approach  the  House  with
 a  statute  which  is  properly  framed,  If
 statutes  constituting  a  High  Court  con-
 sist  of  gearing  mistakes  here  and  there,
 it  would  be  a  matter  of  laughter  for
 all  and  the  persons  who  are  passing
 it  would  be  held  in  competent  to  con-
 sider  a  imeusure  regarding  the  estab-
 lishment  of  a  Htgh  Court.

 One  point  more.  It  may  be  that  the
 suggestion  for  reference  of  the  Bill  to
 a  Select  Committee  has  come  from
 Shri  Kamath,  but  I  want  Shri  Kamath
 to  pive  the  Hon'ble  Minister  the  op-
 lion  of  having  his  own  list  of  Mem-
 bers  of  Select  Committee;  if  he  agrees
 to  the  principle.  We  shall  be  prepared
 io  uecept  that  list.  This  is  a  matter
 which  ought  to  go  to  the  Select  Com-
 mittee  und  be  properly  considered
 there  before  this  House  is  called  upon
 to  give  its  verdict  on  it.  There  is  no
 urgency  about  this  matter.  It  cannot
 be  considered  as  a  measure  of  emer-
 fency  so  that-it  is  passed  immediately.
 It  is  not  certainly  a  matter  of  that
 kind;  at  least,  no  case  of  that  kind
 is  made  out.  Therefore  I  sup-
 port  the  motion  for  reference  of  the
 Bill  to  Select  Committee  placed  be-
 fore  the  House  by  Shri  Kamath.

 Mr.  Peputy-Speaker:  The  Minis‘er
 may  reply.

 ft  यशपाल  सिह :  चौधरी  लहरी
 सिंह  जो  पंजाब  को  रिप्रेजेंट  करते  हैँ,  इस
 बिल  पर  बोलना  चाहते  हैं  -  प्रापने  इसके
 लिए  दो  घंटे  का  जो  समय  दिया  था  वह
 प्रभी  पूरा  नहीं  हुला  है।  बीस  मिनट  का
 समय  तो  का  लिंग  स्टेशन  सोशन  में  चोगये।

 DECEMBER  9,  965  Court  Bill  67I6

 Shri  Harl  Vishnu  Kamath:  Let  the
 Minister  reply  tumurrow  morning,  The
 hoi.  member  is  [rom  that  area  and  he
 shuuld  get  a  chance  to  speak,

 Mr,  Deputy-Speaker:  We  have  to
 take-up  clause-by-clause  consideration
 also,

 श्री  यशपाल  सिंह  :  दो  घंटे  का  झ्रापने
 प्राचीन  क्यों  किया  था  |

 Mr,  Deputy-Speaker:  He  did  not
 stand  up.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  also
 stood  up.  Sir.  Probably  you  could  not
 see  him.

 Mr.  Deputy-Speaker:  No,  I  cannot
 allow.  The  Minister  may  reply.

 Shi  Hathi:  I  am  thankful  to  the
 members...

 Shri  Hari  Vishfiu  Kamath:  It  is  an
 important  Bill.  There  must  be  quo-
 rum  in  the  House.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Does  the  hon.
 member  challenge  the  quorum?

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Yes,  I
 do.  Mr,  Hathi  must  have  a  quorum.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung....

 I  am  sorry  there  is  no  quorum.  The
 House  will  stand  adjourned  _  till
 11.00  a.m.  on  Friday,  the  10th:  Decem-
 ber,  ‘1985.

 70  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  De-
 cember  10,  965!Agrahayana  18,  887
 (Saka),

 GMGIPND—LS—  II--269  (Al)  LSD  —I0-!-6¢—970.


